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 डे०२५  ३०२६

 संतुष्ट  कर  सके  कि  विनिमय  प्रतिबन्धों
 लोक ™  की  al

 क  ठ  जारी  जाना  न्यायोचित  है  ।

 ३  १९५४  इस  परीक्षण  के  फलस्वरूप  निधि

 सदस्य  देश  के  वर्तमान  में

 सभा  सवा  आठ  बजे  समवेत  हुई  संशोधन  करने  के  लिए  सिफारिश  कर

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  सकती है  श्र  ऐसी  सिफारिशें  सम्बन्धित

 सदस्य  देश  पर  भनिवायं  रुप  से  लागू

 होती  हें  ।

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर
 सरदार  हुक्म  सिंह :

 क्या  इस  कोष

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्दा निधि
 के  सब  area  में  विनिमय

 नियन्त्रण  प्रतिवर्ष  हैं  कोई  ऐसे  भीं
 = *२१८०.  सरदार  हुक्म  सिह  क्यां  a

 जिन  में  नहीं  है  ?
 faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग े:

 श्री  to  आर०  भगत :  में  नही

 (®)  क्या  यह  सत्य  कि  मुद्रा  जानता  कि  प्रतिबन्ध  सब  सदस्य  देशों

 निधि  के  are  आरंभ  करने  के
 में  हें  या  नहीं  ।  करार  की  धाराओं  के

 चालू  अन्तर्राष्ट्रीय  सौदों  के
 अनुसार  प्रतिबन्ध  १९४७  से  जब  कि

 भूगतान  पर  पांच  वर्ष  के  बाद  भी  निधि  at  कांयं  शुरु  gat  था  पांच

 भारत  को  प्रतिबन्ध  जारी  रखने  की  वर्ष  तक  जारी  रखने  अनुमति  दी

 आज्ञा  दी  गई  अर
 गई  थी  ।  इस  अवधि  की  aaa  के

 क्या  परामर्श
 '

 पश्चात्  प्रत्येक  मामले  का  अलग  अलग

 बिल्कुल  औपचारिक  है  ?  पूरी  किया  जाया  है  ।

 सरदार  हुक्म  सिह  क्या  कोई
 faa  wat  के  सभा-सचिव  at

 { srt  x
 अन्य  स्तेय-देश  भो  थे  जिन्हों  न  g

 ato  आर०
 :  shar  ara  को  करार  की  अवधि  समाप्त

 होने  के  बाद  इसे  बढ़ाने  के  लिए  कहा ।  इस  परामर्श

 के  दौरान  में  सदस्य  देश  की  सारी  था ?

 अर्थव्यवस्था  निधि  द्वारा  पुनरीक्षण  att  ato  आर०  भगत :  इस  विषय

 किया  जाता  है  ताकि  ag  अपने  आप  को  में मेरे
 पास  जानकारी नहीं  हैं

 132  P.  S.  D.
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 ~
 पहला  रार  म सरदार  सिह  कारी  गई  ह  सदन  पटल

 १  मारे  2S4R  को  समाप्त  गया  रखा  जाता  ।  परिशिष्ट  ९,

 था  |  अन  छद
 १४  के  अनसार  हम  संख्या  ३०]

 ने  अवधि एक  ag  बढ़वा  ली  थी

 किन्तु  नवम्बर  में  किया  गया
 योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित

 योजनाओं  पर  प्रति  वर्ष  राज्यों  को

 था  ।  वय  यहं  अब बढ़ी  हुई  अवधि
 रीय  सहायता  को  उच्चतम  सीमा

 नवम्बर  में  समाप्त  होगी  या  यह  मैच
 तगत  अमेरीका  द्वारा  ऋण  रूप  में  दिए

 में  समाप्त  हो
 गए  गेहू ंके  विक्रय से  प्राप्त  राशि  से  बनाई

 श्री  बी०  आर०  भगत  पहली  बार  हुई  निधि  में  से  मध्यम  कालीन  ऋण  दिये

 जुलाई
 १९५२  में  निषि  के  साथ  परामणं  जाते हे fafa में  से  सहायता  देने  के

 किया  गया  ar  और  उस  हेंग  fe  किन्हीं  मामलों  का  प्रशन  नहीं

 अकंतूबर  १९५२ में  प्राप्त  की  गई  थी  ।  उठता  |

 उस
 खाद्यान्न दूसरा  बार  जलाई  १९५३  म  श्री  एस०  एन०  दास

 की  मात्रा  कितनी  जिस के  विक्रय  से परामर्श  किया  गया  था  atc  निधि  की

 प्राप्त  को  at  इस  निधि  में  जमा
 सहमति  फिर  नवम्बर  १९५३  में  प्राप्त

 की  गई  थी
 feat  जाना  ह  ?

 श्री बी  आर०  यदि  माननीय
 अमरीकी  se  निधि  मे ंं  से  आवंटन

 सदस्य  का  आशय  यह  है
 कि

 *2Q2  22.  श्री  एस०  ¢
 दास

 क्या  faa  मंत्री  यट  बतान  की  करप
 श्री  एस०  एन०  दास०  में  यह

 चाहता  श ा  कि  उस  खाद्यान्न  को  मात्रा
 करेंगे

 कितनी  जिस  के  विक्रय  से  प्राप्त  धन

 3&8  के  दौरान  में  विभिन्‍न  को  अभी  इस  निधि  में  जमा  किया  जाना

 प्रयोजनों  के  ऋण

 निधि में  a  किस  सीमो  तक  और
 श्री  बी०  आर०  अमरीकी

 1g rs
 कितनी  राशियों  का  आवंटन  किय  गया

 ऋण के  विक्रय  से  प्राप्त  धन  से  बनाई गई
 :;  और

 विशेष  विकास  निधि  Ro '
 ४७  करोड  रुपये

 feat  मामले  विचाराधीन  की  थीਂ  और  कम  समय  या  कम  भाव  पर

 होइये  किस  प्रकार के  हैं  ?  बिकने  के  कारण  हुई  पूंजी  की  हानि  को

 निकालने  के  बाद  विद्वेष  fafa में  ७३
 वित  मंत्रो  के  सभा-सचिव

 बी ०  आर ०  रोड़  रुपय  रह  गये  थ  ।  जहां  तक  च्च्
 संभवत

 विशिष्ट  गेहूं  ऋण  का  सम्बन्ध है  इस  में
 माननीय  सदस्य  का  निदेश  १९५३-५४

 कुछ  अवशिष्ट  नहीं हैं  । वत्तीय  वर्ष की  प्रौढ़  है  ।  एक  विवरण

 जिसमें  १९५३-५४  के  वित्तीय  वर्ष  में  श्री  एस०  एन०  इस  बात  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  कि  योजनाओं  के  लिए  मध्यम अमरीकी  ऋण  से  खरीदे  गये  गेहूं  के
 =!

 विक्रय से  प्राप्त  राशि  मे  से  विभिन्न  कालीन  ऋण  उस  निधि  में  से  दिये  जाते

 राज्यों  को  दिये  गये  आवंटनों  के  बारे  हैं  जो  खाद्यान्न के  विक्रय से  प्राप्त घन  से



 ३०२९  मौखिक  उत्तर  मई  १९५४  मौखिक  उत्तर  ३०३०

 बनाई गई  भ  यह  जानना  चाहता  था  कि  माई  चन चो  ॥  ६  astCT  मेरे  पास

 उस  खाद्यान्न  की  मात्रा  कितनी  हे  जिस  विस्तृत  आंकड़  नहीं
 ह

 ।

 का  मलय  कभी  इस  निधि  में  जमा  किया

 अंडे  सान  द्वीप
 जाना हूँ  में  यह  जानना  चाहुंगा कि

 क्या

 यह  सच  हे  कि  उस  समिति  के  सदस्यों ने  *२१८२.  श्री  एम०  घी०  सामन्त  :

 wt  भारतीय  विकास  निगम  बनाने  के  लिए  क्या  गह-किये  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 नियुक्त  की  गई  थी  अमेरिकी  प्राधिकारियों

 से  यह  आश्वासन  प्राप्त  किया  था  कि  इस
 अंडमान  द्वीपों  में  पशुओं  की

 निधि  को  भारतीय  विकास  निगम  के  लिए
 नसल  और  डेरी  फार्म  का

 प्रयोग  किया  जायेगा  ।
 ठन  करन  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  पग

 श्री  ato  जार ०  श्रीमान  |  उठाये गये  हैं  ;

 श्री  के ०  सी  ०
 सोनिया

 :
 ऋण

 की  ९५३  में  अंडमान  में  कितने

 म  यह  पद  भेजे  गये  थे  शौर  १९५४  में  कितने मूल  राशि  क्या  थी  श्र  रुपयों

 राशि  कितनी  है
 ?  भजने  का  बिचार  है  ;

 श्री  ato  आर०  भगत  :  मल  भेजे  गये  या  भज  जाते  वाले

 २००  लाख  डालर  था  |  रुपयों  में  यह  राशि  पात्रों-की  नस्लों  की  किस्में  कौन  कौन

 सी  और ७३३२  करोड़ हे  ।

 डा०  राम  gay  fag  व्या इस  हज  इस  प्रयोजन  के  कितने

 अमरीकी  गेहूं  ऋण  निधि में  से  पुस्तकालय  अतिरिक्त  कर्मचारी  नियत  किये  गये

 आदि  स्थापित  करने  के  लिए  किसी
 a

 ? हं ~~

 विशेष कर  केन्द्रीय  faea-

 गुह-काय
 उपमंत्री

 (att  :
 विद्यालय  को  धन  देने  का  विचार  है

 ?

 में  पशु  अधिकारी का  एक oo  में

 श्री  बरी ०  आर०  भगत  :  एक  विवरण  पद  निकाला  गया  था  झ्र ौर  अगस्त  १९५२

 दिया  गया  है  ।
 में  उस  पर  पदाधिकारी  नियुक्त

 fear  Tat  था  ।  आस  पास  के  ग्रामों की डा०  राम  सुलग  fag:  यह  १९५३-

 के  लिए हू  |
 सुविधा के  लिए  डेरी  फार्म  में  सांड  रखे

 श्री  बी०  आर०  इस  विवरण
 जाते  हें  ।  पुराने  थि  में  से  garage

 पशुओं  को  बेच  कर  निकाल  दिया  गया

 से  प्रतीत  होता  कि  किसी

 है
 ।

 फार्म  के  साथ
 की  भूमि में  नेपियर

 विद्यालय  के  लिए  ऐसी  कोई  योजना  नहीं
 घास  उगा  कर  डेरी  फार्म  को  हरे  चारे

 = न  ।  यह  सिंचाई  और  faae
 को  संभरण  बढ़ा  दिया गया  हैं  ।  सरदार

 योजनाओं  तथा  योजना  के  अंतगर्त  अरन्य
 दातार  सिंह  डा०  कोौठावाला  की

 विकास  कायें  के  लिए है  ।
 सिफ़ारिशों  के  अनसार  जनवरी  १९५४  में

 श्री  पुलिस  सिचाई  तथा  fade  कुछ नई  खरीदी  गई  थीं  ।  बेकार

 परियोजनाओं  के  लिए
 लॉग नशर

 कोचीन  पशुओं  को  बधिया  कर  के  स्थानीय  नस्लों

 को  २२५  लाख  रुपये  दिये  गये  |  कथा  की  सुधार  के  लिए  विधान  सक्रिय रूप  से
 नशाना

 में इस  का  owt
 जान

 ana  हूं  !  विचाराधीन है



 मौखिक  उत्तर  ३०३२ २०३१  ३  मई  १९५४

 faafor दि  द  ब  |  तथा  विकास  का  अन्तर्राष्ट्रीय  बेक १९५३  में--शून्य  ।  जनवरी
 bat

 १९५४  में  सरदार  दातार सिह  और  डा०
 *२१८३.  श्री  बंसल  :  क्या  वित्त  मंत्री

 कोठा वाला  सिफारिशों  के  अनुसार
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  निर्माण  तथा

 १४  माह  wa  प्रौर  १  मराह  सांड
 विकास के  अन्तर्राष्ट्रीय  बैंक  ने  अब  तक

 आयात  किये  गये  थे
 ।  कुछ  कौर  सिन्धी

 भारत के  लिए  जितने  ऋण  at  मंजूरी  दी

 गायें  शर  मराह  भैंसें  प्राप्त  करने का  भी
 उस  में

 से
 कितनी  राशि  का  उपयोग

 विचार है  किया  गया  हैं  ?

 भैंसों  शर  गायों  की  माह
 वित्त  मंत्री  के  सभा-सचिव  ato

 कौर  fart  नस्लें  ।
 आर०  :  २३१  मैच  2  Bae  TF,

 शून्य
 ।  जिस  तिथि  तक  से  आंकड़े  उपलब्ध

 श्री  एस०  Ato  सामन्त  १९५४-५५
 कूल  राशि  जिसका  उपयोग  किया  गया

 लगभग  ५४७  लाख  डालर  है  ।

 के  लिये  आयुक्त  ने  कितने  पशुओं  की

 मांग की  है  ?  श्री  कौन  से  ऐसे  विशेष  ऋण

 हैं  जिन  में
 राशियां  दोष  रह  गई  थीं  ?

 श्री  दातार  :  मेरे  पास  आंकड़े  नहीं  हैं

 श्री  बी०  आर०  भगत केवल
 किन्तु  उन  की  सब  मांगें  पूरी  कर  दी  गई  हैं

 ।

 कोलार  ऋण  में  से  ही  धन  नहीं  लिया

 श्री  एस०  सी०  क्या  यह  गया  हं  ।  ऋण  की  मूल  राशि

 सत्य  नहीं  हैं  कि  अंडमान  को  जलवायु  2,24,00,000  डालर  थी  कौर

 सम्बन्धी  स्थितियां  तटीय  क्षेत्रों
 की  १,  ४७,0०0  0०,000  डालर  राशि  उस  में  सेली

 वाय ६  सम्बन्धी  स्थितियों  के  समान  हूं  और
 गई  थी  ।  जहां  तक  इस्पात  परियोजना

 यदि  तो  sat  सरकार  ने  पशु  ऋण  तथा  द्वितीय  दामोदर  घाटी  निगम

 तटीय  क्षेत्रों  से  भेजे  हें  या  पहाड़ी  क्षेत्रों  सम्बन्धी  ऋण  का  सम्बन्ध  ये  राशियां

 ये  ?
 अभी  ली  नहीं  गई  क्योंकि  यह  ऋण

 अभी  प्राप्त नहीं  हुआ  हू  ।
 श्री  दातार  :

 जो  कुछ  माननीय  सदस्य

 ने  प्रदान  के  पहले  भाग  में  कहा
 a

 वहू  att  बंसल  :  आयव्ययक  के  भाषण

 के  दौरान  में  माननीय  faa  मंत्री  द्वार काफी  ठीक  हैं  ।  सरकार  ऐसे  सांड  भेज  रही

 दिये  गये  एक  वक्तव्य  में  उन्होंने  बताया
 है  जो  उन  dri  में  रह  सकें  ।

 था  कि  त्रोमबोयਂ  तथा  कोयना

 श्री  एस०  ato  सामन्त  पद ओं की  प्रयोजनीय  परियोजना  के  लिए  कुछ  ak

 नसलों  को  उक्त  प्रकार  भेजने  के  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  वरिष्ठ  अधिकारियों

 वहां  रहने  वाले  निजी  व्यक्तियों  का  एक  शिष्टमंडल  वाशिंगटन  गया  था  |

 को  भी  पशु  भेजने  ar  प्रबन्ध  किया  गया  क्या इन  में  से  किन्हीं  ऋण  को  मंजूर

 किया गया  है  ?

 att  बी०  आर ०  भगत  त्रोमबोय ait  qTATS  ये  भेज  जा  सकते हैं  ;

 वास्तव में  निजी
 का  सर oat  स rT  तथा  कामना  के  तथा  ७  राज्य रकार  की  मंजूरी

 से  पशु  मंगवाते हैं  ।  संयन्त्र  के  इन  ऋणों  की
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 अन्तर्राष्ट्रीय  ap  जांच  पड़ताल  तथा  माननीय  सदस्य  का  ध्यान

 श्री  डोडा  तिम्मय्या  के  तारांकित  wat
 अध्ययन  कर  रहा है  ।

 संख्या  ५७३  के  उत्तर  जो २  aa

 श्री  बंसल  :  औद्योगिक  वित्त
 १९५४  को  दिया  सदन  पटल

 को  जाने  वाले  ऋण
 की  क्या

 पर  रखे  गये  विवरण  की  और  दिलाया

 स्थिति है
 ?

 जाता है

 श्री  बी०  आर ०  औद्योगिक
 श्री  एन०  राबिया  जहां  तक  विवरण

 वित्त  निगम  के  लिए  जिस  €9,00,000
 के  पद  (१)  at  सम्बन्ध

 उस  में  यह

 डालर  के  ऋण  लेने  के  बारे में  बातचीत  दिया  हुअ  है  कि  मैसूर  राज्य  में  कुएं

 की
 गई  उसे  छोड़  दिया  गया हैँ  ।  बनवाने  के  लिए  ३७,५००  रुपये  निर्धारित

 किये  गये  हैं  ।  क्या  यह  राशि  हरिजनों
 क्या  कछ  समाचार

 के  लिये  गथर्क ध च्  रूप  से  बनाये  गये  कारों
 पत्रों  में  प्रकाशित  रिपोर्टों  जिनका

 पर  बचें  की  गई  थी  या  सम्बद्ध  गांवों  के
 निर्देश  हाउस  आफ़  कॉमन्स  में  किया

 सभी  निवासियों  के  लिये  बनाये  गये  कुओं
 गया  कोई  सत्यता  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय

 पर  खच  की  गई  थी
 ?

 बेक  द्वारा  भारत  को  ऋण  दिये  जाने  के

 लिय  निर्धारित  शर्तों  में  से  एक  यह ह  कि  श्री  जो  विद्वेष बात  माननीय

 भारत  इस  सिद्धान्त  को  मान  ले  कि  सदस्य  पूछ  रहे  हें  उस  के  विस्तृत  तथ्य

 जिन  उद्योगों  के  लिए  ऋण  दिया  जायगा  मेरे  पास  नहीं  किन्तु  यह  राशि  हरिजनों

 वे  गैरसरकारी  उपक्रम  रहें  ?  के  लिये  कुएं  बनाने  के  लिये  दी  गई  है  ।

 श्री  एन०  राबिया :  विवरण  के  अनुसार श्री  बी०  आर०  मझे  इस

 रिपोर्ट  पता  नही ंहै  किन्तु  मर  AMRIT  निराकरण  के  सम्बन्ध  मं  प्रचार

 कार्य  पर  १२,५००  रुपये  शुभ  किये  गये
 सरकारी  उपक्रमों  काਂ  सिद्धान्त  हमारी

 क्या  यह
 सच  अनुसूचित मिश्रित  अर्थ  व्यवस्था  के  अंतगर्त  भा

 जाता  हैँ  ।  जाति के  एक  सदस्य  जो  कि

 जन्यਂ  नामक  समाचार  पत्र  भी  रहे

 अस्पृश्यता  हरिजनों  के  उद्धार  ag  के  लिये

 *
 २१८४.  श्री  एन०  राबिया  अनुदान  मांगे  गौर  मैसूर  सरकार  ने  उस

 प्रार्थना पर  विचार  नहीं  किया  है
 ?

 बया  गुह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  मसूर  राज्य
 में  अस्पृश्यता  अध्यक्ष  महोदय  :  कान्ती  ।

 निवारण  के  लिए  34 3-48  में  मसूर  किसी  व्यक्ति  की  sitar  के  समर्थन  में

 राज्य  को  कितनी  राशि  दी  गई  हे  ?  कोई  व्यक्तिगत  मामला  नहीं  रखा  जा

 THAT  |
 इस  ata  के  निमित्त  राज्य

 सरकार  द्वारा  |प्रस्तुत  की  गई  योजनाओं  श्री  तिम्मय्या  :  क्या  सरकार  ने  इस न्ट्भ्

 की  मुख्य
 बातें  क्या  हैं  ?

 बात  काਂ  निश्चय  कर  लिया  कि  देश

 में  अस्पृश्यता  कितने  हद  तक  प्रचलित है

 गह-कार्य  उपमंत्री  (  श्री  दातार  )  कौर  सरकार  के  प्रयत्नों  द्वारा  इसकाਂ

 (#)  2,ER,400  रुपये  |  ,  कितने  हद
 तक

 निवारण  किया  गया  हैँ  ?
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 श्री  सरकार  इस  बात  को  जानती  इस  कर्मचारी  वर्ग  पर  कितना

 है  कि  ag  में  प्रस्पृर्यता  बहुत  हद  तक  प्रचलित  वार्षिक  व्यय  होता  ह  ;

 रद्दी  है  mt  इसका  निवारण  करने  के
 उड़ीसा  में  तम्बाक

 पर
 उत्पादन

 faq  संगठित  प्रयत्न  किये  गये  हैं  ।  शुल्क  से  कितनी  वार्षिक  आय  होती है
 ?

 श्री  गणपति  क्या में  जान  सकता
 fra  उपमंत्री  ए०  ato

 कि  जिन  राज्य  सरकारों  को  अस्पष्टता
 उडीसा  -  में  कंट्रीस

 उत्पादन  शुल्क
 निवारण  के  रुपया  दिया  गया

 विभाग  म  पण  रूप  से  तम्बाक  पर  उत्पादन

 उन्होंने  स्कीम्स  aes  गवर्नमेंट

 >
 बल्क  एकत्रित  करने  के  काम  A  पिच्चासी

 न  पास  भद्दी हें
 ?

 !  जस  राज्य म इंस्पैक्टर  हुए  हैं

 श्री  यह  तो मूल  सिद्धान्त हैं  ।
 केन्द्रीय  उत्पादन  दीपक  के  काम  का  निरीक्षण

 कछ  राशि  निर्धारित  कर  दी  जाती  ह  जिस
 करने  के  लिये  केन्द्रीय  उत्पादन  विभाग

 फिर
 "

 लये  वे  योजनायें  भेजती  हैं  ;  के  घार  सुपरिंटेंडेंट  भी  लगे  हुए  किन्तु

 को  स्वीकार  किया  जाता है  और  घन
 कोई  सुपरिटेंडंट  pret  से  कवल  तम्बाकू

 दिया  जाता  है  ।
 पर  उत्पादन  शल्क  एकत्रित  करन ेक

 काम

 भी  गणपति  रास  :  मंत्री  महोदय
 में  नहीं  लगा  डे  हे

 ।
 ये  सुपरिटेंडंट

 को  मालूम  है  के  अन्य  उत्पादन  You  से  सम्बन्धित  अनप

 अध्यक्ष  महोदय  शान्ति
 कामों  की  भी  देख  भाल  करते  हें  ;

 श्री  क्या  माननीय  मंत्री  के
 केन्द्रीय  उत्पादनਂ  शुल्क  विभाग

 उत्तर  से  में  यंह  समान  कि  हरिजनों  के
 के  फि च्चा सी  इंस्पैक्टरों  जो  कि  पण

 लिये  ad  खोदने  मात्र  से  ही  अस्पृश्यता  का
 रूप  से  तम्बाकू  पर  उत्पादन  शुल्क  एकत्रित

 निवारण  किया जा  रहा  है
 ?

 तथा  यि
 करने  के  कार्य  में  लगे

 श्री  दातार
 :  यह  महत्वपूर्ण  प्रश्न

 उत्पादन  शुल्क  विभाग के  चार  सुपरिंटेंडटों

 ।  हमें  हरिजनों  को  भी  सुविधायें  देनी
 जो  कि  सभी  प्रकार  की  वस्तुओं  पर

 हूं  और  दी  जाने  वाली  महत्वपूर्ण  संविधानों
 उत्पादन  शुल्क  एकत्रित  करने  के  काम

 में

 मस  एक  यह  भी  हे  ।  लगे  हुए  अनुपातिक  खच  पर  कूल  व्यय

 श्री  गणपति  क्या  गवर्नमेंट  को
 लगभग  %,¥0,040  रुपये  था  |

 मालम  हू
 १९५३-५४ में

 उड़ीसा  मे  तम्बाकू

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति
 पर  उत्पादन  शल्क से  इद्ध  अय  २  CRY

 में  अगला  प्रइन  लता  हूं  ।  माननीय  सदस्य
 रुपये  हुई  थी  यह  आंकड़ा  अस्थाई  है  चू  कि

 को  शर  पछने  को  झ्ावइ्यकताਂ  नहीं  ।
 इस  aq  का  लेखा  अन्तिम  रूप  से  तैयार

 तम्बाकू  पर  उत्पादन  शल्क
 नहीं  कियाਂ गया  ह

 FRLCY  डा०  नम्बर  पाड़  कया

 faa  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 डा०  इस  बात  की

 उड़ीसा  में  केन्द्रीय  उत्पादन  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  छोटे छोटे  उत्पादकों

 को  कोई  छट  नहीं  दी  गई  हँ  तथा  गरीब शुल्क  विभाग  के  उन  इंस्पैक्टरों  तथा

 सिक्

 को  संख्या  कितनी  जो  पत्र
 किसानों  को  उत्पादन  दीपक  विभाग  द्वारा

 से  तम्बाकू  पर
 उत्पादन  शुल्क  एकत्रित

 परेशान  किया  जाता  क्या  सरकार

 करमे  के  काम  में
 =>
 ्  ह  छूट  देने  का  कोई  विचार

 हैँ  ?
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 श्री  go  do  यदि  मेरी  बात  राज्य  है  जिसमें  तम्बाक  की  खेती  किसान

 ग़लत  हो  तो  उसे  ठीक  सकता  एक  हो  स्थान  पर  न  करके  छोटे  छोटे

 है--में  समझता  हूं  कि  उड़ीसा  में  छोटे  भागों  में  खेती  करते  ह  और  वहां  कुछ

 पहाड़ी  स्थान  भी  ह  जहां  तम्बाकू  बहुत छोटे  किसानों  को  छूट  दी  जाती है
 ।  जो

 केवल  अपने  पारिवारिक  खपत  थोड़ी  मात्रा  में  पैदा  कियां  जाता  हैं

 के  लिये  ही  तम्बाकू  पैदा  कर  रहें  हें  इसलिये  वहां  शुल्क  निर्धारण  करना  राज्य

 उनसे  भी  उत्पादन  शुल्क  नहीं  लिया  जाता  ।  के  हित  में  नहीं  है  ।

 श्री  रास  चन्द्र  क्या  उड़ीसा  औद्योगिक  ऋण

 में  तम्बाकू  की  खड़ी  फसल  पर  शुल्क  *२१८६.  श्री  मुरारका  क्या  वित्त

 निर्घारण  करने की  प्रथा  अब  भी  चल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 यां  क्या  अब  वास्तव  नें  काटी
 क्या  सरकार  का  ध्यान

 गई  फसल  तथा  सुखाये  गये  तम्बाकू  पर
 अन्तर्राष्ट्रीय  निधि  शिष्ट  मण्डल  की

 शुल्क  निर्धारण  करने  की  रीति
 का  अनुसरण  रिपोर्ट  में  दी  हुई  सिफारिश  की  श्र

 fear  जा  रहा  हैं  ?
 दिलाया  गया  हूँ  जिस  में  इस  बात  की

 लिए  ato  साधारण  तौर  पर  सिफारिश  की  गई  हैं  कि  औद्योगिक  ऋण

 उत्पादन  शुल्क  निर्धारण  तम्बाकू  के  वास्तविक  देने  के  मामले  में  औद्योगिक  वित्त  निगम

 api के  साथ  मिल  कर  कामे  करें  ;  तथा उत्पादन  पर  किया  जता  किन्तु  जितने

 क्षेत्र  में  तम्बाकू  पैदा  किया  जाता  है  उस  तो यदि  ऐसा  é  इस

 पर  तथा  इसके  लगाये  गये  पौदों  की  संख्या  सिफारिश  के  आधार  पर  सरकार  का

 पर  प्रारम्भिक  शुल्क  निर्घारण  किया  जा  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  हैँ
 ? .

 सकता  ;  वास्तव  में  यह  इस  बात  पर
 faa  उपमंत्री  ए०  ato  :

 अधारित  होता  हैं  कि  खेत  में  कल  कितना
 जी

 तम्बाकू  पैदा  किया  गया है
 ।

 क्या  भ
 यह  मसला  विचाराधीन  रहा सरदार  ए०  एस०  सहगल

 अ
 व्या  |  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  श्रॉफ  समिति

 क जान  सकता  हूं  कि  जो  काश्तकार  घर

 उपयोग  के  तम्बाकू  dar  करता  a
 की  रिपोर्टों  की  भी  प्रतीक्षा  कर  रही  जो

 समिति  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  गैर
 उस  पर  तम्बाकू  का  टैक्स  लगाया  जाता

 सरकारी  उद्योगों  के  विकास  के  लिये

 है
 ?  क्या  यह

 प्रत  सच  हे
 ?

 बैंकों  से  ऋण  दिलाने  की  सम्भावना  पर
 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  पहिले  ही  जांच  करने  के  fed  बक  शफ

 इसका  उत्तर  दे  दिया  हँ  ।
 इण्डिया  द्वारा  सरकार  के  अनुमोदन  से

 पंडित  डी०  नियुक्त  की  गई  थी  । तिखारो  माननीय

 मंत्री  ने  उत्तर  में  बताया  कि  उड़ीसा  श्री  मुरारका  :  क्या  इस  मामले  में

 राज्य  में  छुट  दी  जाती  हैँ  ।  क्या  अन्य  सरकार  ने  रिजर्व  बेक  तथा  औद्योगिक

 राज्यों  को  यह  छूट  नहीं  दी  जाती  है  ?  ब
 द

 f वित्त  निगम  के  विचार  मांगे
 हें

 राज्यों  Vo श्री  ए०  ato  कहा  श्री  सी०  गुहा
 :

 जी
 औद्योगिक  faa  fara पर  भी  लगभग  वही  सिद्धांत  लागू  किया

 bas  ही
 जाता  है  ;  किन्तु  ऐसा  वाणिज्यिक  बैंकों  इस  बारे  में  बात
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 चीत  कर  चुका  है  कि  इस  मामले  में  श्री  टी०  एस०  ए०  चेट्टियार  :_  क्या

 क्या  किया  जा  सकता  विशेषकर  औद्योगिकਂ  वित्त  निगम  कौ  ओर  से

 औद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  ऋण  पत्रों  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  से  मांगे  गये  ऋण

 के  मामले  में
 क्या

 किया  जा  सकता  हूँ  ।  at  विचार  त्याग  दियां  गया  अर

 श्री  मुरारका  मेरा  प्रहन यह था यह  था
 यदि  एसा हैं  तो  क्या  में  इस  के  कारण

 जान  सकता  हुं
 ?

 कि  क्या  इस  मामले  में  सरकार  ने  faa

 ब्रेक  तथा  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  से  श्री  ए०  सी०  यह  बिल्कुल

 परामर्श  और  यदि  एसा  तो  ही  दूसरे  क्षेत्र  की  बात  है  ।  में  यह  कह

 उन्होंने  इस  देश  में  औद्योगिक  ऋण  देने  सकता  fe  इस  प्रस्ताव  को  आगे  नहीं

 के  बारे  में  क्या  विचार  प्रकट  किये  बढाया  गया  है  ।  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम
 ह ¢

 ह  के  पास  पर्याप्त  निधि  आवश्यकता

 श्री  To  lo  रिवेंज  बंक  के  पड़ने  पर  प्रस्ताव के  अनुसार  कार्य  किया

 जायगा  |  उस  प्रस्ताव  को  अभी  आगे  नहों बारे  में  मेंने  पहले  ही  बता  दिवा  है  कि

 रिजवें  बक  तथा  सरकार  श्रॉफ  समिति  की  बढ़ायाਂ  गया  हैँ  ।

 रिपोर्ट  के  प्रकाशित  होने  प्रतीक्षा  श्री  टी०  Ho  चौधरी  :  माननीय  मंत्री
 a

 कर  रहे  जब  तक  वह  प्रकाशित  न  हो  ने  इस  तथ्य  का  निर्देश  किया  or
 g  कि

 जाये  तब  तक  सरकार  कोई  कार्यवाही  नहीं  वाणिज्यिक  ae  से  परमं  किया  जा  रहा

 कर  सकती  फिर  भी  में  यह  बता  हूं  हू  ।  क्या  उनके  मिंदिचित  विचार  प्राप्त ह

 कि  इस  रिपोर्टो  में  सरकार  द्वारा  किसी
 गये हे ं?

 वाकजद्धता  का  उल्लेख  नहीं है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय
 शो  ए०  सी०  गुहा  मेंने  यह  नहों

 बेक  ने  अपने  fata  काय  के  रूप  में  देश  की

 कहां  कि  परामर्श  लिया
 जा  रहा  मेंने

 आधिक  स्थिति  का  करने  के  लिय

 अपना  आदमी  भेज  शर  उसने एक
 तो  केवल  यहीं  wer  ar  कि  औद्योगिक

 वित्त  निगम  ने  कुछ  वाणिज्यिक  बैंकों  से
 रिपोर्टो  प्रस्तुत  की  ।  सरकार

 सम्यक  स्थापित  किया है
 ।

 में  समझता हूं
 इस  रिपोर्ट  पर  उचित  रूप  से  विचार

 करेगी
 कि  औद्योगिक  fea  निगम  द्वारा  लिया

 जाने  वाले  ऋण  पत्रों  के  सम्बन्ध  में

 श्री  मुरारका
 :

 क्या  सरकार इस  बात  वाणिज्यिक  et  की  प्रतिक्रिया  पक्ष  में

 को  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  करती है  कि  समझी  जा  सकती

 वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दिये  जाने  वाले
 वायु  सेना  में  भर हेती  वेतन

 इन  ऋणों  के  बारे  में  औद्योगिक  चित्त

 निगम  प्रत्याभूत  दे  सकता  ह  ?  २१८८.  श्री  साधन  गुप्त  क्या  रक्षा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 श्री  ए०  सी०  गहरा  यह  अभी  नहीं  बताया
 क्या  वायु  सेना  में  अहंता  वेतन जा  सकता  ।  में  केवल  श्रॉफ  समिति  की

 देने  की  कोई  प्रणाली है  ;
 रिपोर्टे  के  बारे  में  ही  बता  सकता  हूं  कि

 सरकार  waits  कर्ण  के  अभाव  को  यह  वेतन  किन  अहातों  के

 समझती  है  इसीलिये  इसने  श्रॉफ  समिति  लिये  मिलता  है  ।

 के  द्वारा  जांच  आरम्भ  कर  at  2
 ऐसे  वेतन  की

 aft;  aor
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 पत्रिका प्  त  न  र ै
 तथा  अनप  सरदार  मुझे  इन  अवतारों क्या

 सेनिक  सभी  इसके  पाने  के  योग्य  हैं  ?  वाली  अन्य  पत्नियों  की  जानकारी  नहीं

 यदि  कछ  है ंभी
 तो  उन्होंने  अपने

 रक्षा  उपमंत्री  :
 वेतन  आदि  के  विषय  में  ही  उन

 श्रीमान
 अन्य  पत्नियों  में  पद  ग्रहण  far  हैं  ।

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा

 मद्रास  विश्वविद्यालय को  अनुदान परिशिष्ट  ९,  अनुबंध  संख्या

 *
 २१८९,  डा०  रामा  राव  :  कया  शिक्षा

 ३१]

 मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  :
 उच्चतर  विशेष  अहृंताओं  के  लिये

 रहता  वेतन  ७५  रु०  प्रतिमास  तथा  निम्नतर  क्या  सरकार  नें  मद्रास  विश्वविद्यालय

 अफवाओं  के  लिये  ५०  रु०  प्रतिमास  स्वीकृत  को  शरीरविज्ञान  में  गवेषणा  के  लिये

 किया गया  अनुदान  स्वीकृत  किया  तथा

 अहंता  वेतन  केवल  अधिकारियों  यदि  ऐसा  तो  कितना
 ?

 को  ही  मिल  सकता  है  ।  शिक्षा  मंत्रो  के  सभा सचिव

 श्री  साधन  गुप्त
 :  क्या  अहंता  वेतन  देना  एम०  :  श्रीमान

 इस  तथ्य  का  द्योतक  है  कि  उच्चतर  ko,o00  रु०  ॥

 अहं ताओं  को  वेतन  के  द्वारा  ही  मान्यता  डा०  रासा  क्या  मद्रास  विश्व

 दी  जानी  चाहिये  ?  विद्यालय  ने  शरीरविज्ञान  में  नहीं  वरन

 आवेदन सरदार  यह  भी  एक
 मनोविज्ञान  में  अनुदान  के  लिपे

 झा a  ।  पत्र  भेजा  था  ?
 आधार

 डा०  एम०  एम०  दास  :  यट  प्रश्न  तो श्री  साधन  गुप्त :  क्या  इसके  कोई  अन्य

 आधार  भी  हे  ?  शरीर  विज्ञान  से  सम्बन्धित  है  ।  यद्यपि

 मनोविज्ञान
 )  सुनने  में

 सरदार  दूसरा  विचार  यह
 विज्ञान  (  &  बहुत

 देग  के  स्वतन्त्र  होते  विशेषकर

 वायु  सना  में  वेतन  कम  कर  दिया  गया
 मिलता  सा  जान  पड़ता  है  किन्तु  वह

 बिलकुल  भिन्न  प्रदान  है  ।
 जिसके  परिणाम  स्वरूप  निम्न  श्रेणी  के

 डा०  रामा  राव  :  यद्यपि  शरीरविज्ञान अधिकारियों  जैसे  विग  कमाण्डरों  तथा  उससे

 मनोविज्ञान  से  साम्यता  रखता
 किन्तु नीचे के  लोगों  की  बड़ी  हानि  हुई  ।  उनकी

 क्षतिपूर्ति  करने  तथा  इन  विशिष्ट  अहंता तरों
 क्या  मद्रास  विश्वविद्यालय  ने  मनोविज्ञान

 को  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रोत्साहित  करने  के
 में  अनुदान  मांगा  था  जबकि  अनुदान  शरीर

 विज्ञान  के  लिये  दिया  गया ? लिये  ag  agar  वेतन  देना  वांछित  समझा

 गया  अध्यक्ष  महोदय :
 कया  माननीय  सदस्य

 श्री  साधन  गुप्त
 :  उन्हीं  अहं ताओं

 को  यह  निश्चय  रूप  से  ज्ञात  है  कि  मद्रास

 वाली  कोई  ate  पर्चियां  भी  जिनके
 विश्वविद्यालय  ने  दरार  विज्ञान  में

 अनुदान

 ट्ट  के
 लिये  आवेदन  नहीं  भेजा लियें  अहंता  वेतन  मिलता  3

 ऐसा  तो
 उनकी  अहंता  वेतन  न  दिये

 डा०
 रामा

 राव  :  उसने  मनोविज्ञान के

 जन ेके  क्या  कारण  लिये  अ  q  दान  क  ग  गि  शा" ॥ ॥ tog
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  हो  सकता  डा०  कादज : ५  इस  विषय  पर  आयव्ययक

 किन्तु  माननीय  सदस्य  को  निश्चय  विवाद  के  समय  चर्चा  की  गई  कौर

 ज्ञात  हूँ  कि  उसने  शरीरविज्ञान  के  लिये  उस  समय  मेंने  wet  fe  aaa

 अनुदान  नहीं  मांगा  था  ?  नरेन्द्र देव
 जो  सभापति  नियुक्त

 किये

 डा  रामा राव  उसने  शरीरविज्ञान
 गए  अस्वस्थता  के  जनवरी

 के  लिये  नहीं  मांगा  इस  अनुदान  के
 १९५४  में  त्याग  पत्र  दे  दिया  है  ।

 उनके
 स्थान  पर

 डा०  जाकिर  हुसेन  सभापति
 स्वीकृत  हो  जाने  के  पश्चात  मस

 नियुक्त  किये  गए  gi  सम्मति
 विश्वविद्यालय  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  स्मरण

 सम्बन्धी  प्रतिवेदन  अथवा  विवरण  भेजने
 कराया  कि  उन्होंने  मनोविज्ञान  के  लिये

 के  लिये  हैदराबाद  सरकार  से  गया
 किया  शरीरविज्ञान  के  लिये

 हू  ।  उसने  कहा है  fe  एक

 सप्ताह  अथवा  कुछ  इसी  के  आस-पास  के

 डा०  एम  एस०  दास  मद्रास  अत्यन्त प्रापऋ  काल  में  वह  भेज  देंगी 1

 विश्वविद्यालय  ने  a  केवल  शरीरविज्ञान  ज्यों  ही  वह  विवरण  मिल  आशा

 के के  लि  ये  ag  अनुदान  की  जाती  है  fe  अपना  ara

 फरवरी  १९५३  में  इस  अनुदान  के  स्वीकृत  करना  आरम्भ  कर  देगी  ।

 हो  जाने  के  तत्काल  बाद  उन्होंने

 मई  १९५३  में  दारीरविज्ञान  के  लिये  एक
 डा०  सुरेखा  चन्द्र  विशेषज्ञ  समिति

 के  सभापति  के  त्याग  पत्र  देने  का  क्या
 अलग  विभाग  की  स्थापना  करने  के  लिए

 कारण हें
 ?  क्या  यह  सच  हूँ  कि

 एक  विस्तृत  सूची  तयार  की  और
 बाद  सरकार  तथा  उस्मानिया

 वह  सूची  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  प्रस्तुत

 कर  ag

 लय  के  विरोध  के  कारण  पुनर्स्थापन  का

 विचार  समाप्त  कर  दिया  गया  हे  ?

 उस्मानिया  विश्वविद्यालय  डा०  में  नहीं  समझता  कि

 *R2R2.  श्री
 के०

 Ato  यह  सच  है  ।

 व्या  राज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 सेठ  गोविन्द  दास  इस  कमेटी  को

 कि  क्या  उस्मानिया  विश्वविद्यालय  के
 इस  विषय  के  सम्बन्ध  में  कौन  कौन  से

 पुस् स्थापन  के  लिये  नियुक्त  की  गई  दिक्षा  विषय  विचार  करने  के  लिए  दिये  गये  हैं

 विशेषज्ञ  समिति  ने  कार्यारम्भ  कर  दिया  क्या  कोई  उसकी  तालिका  सामने

 रख  दी  गई  या  उनको  पूरी  आजादी

 यदि  तो  उसके  कब  से  दे  दी  गई  है  कि  जसे  चाहें  इन  विषयों

 काय  करने  किराया  की  जाती है  ?
 पर  विचार  करें  ?

 गृह-किये तथा
 राज्य  मंत्री  :

 डा०  काट  मरी  याद  अभी  ताजा

 नहीं  ।  नहीं  इसलिये  में  चाहता  कि  मुझे

 समिति शीघ्र  ही  कार्य  करा  इस  सवाल  के  लिये  नोटिस  fear  जाय ।

 नन  श प्रारम्भ  ph  ऐसी  3  it  शा  डा०  के०  सुब्रह्मण्यम  इसमें  जो

 थी  के०  सी०  विलम्ब  का  असाधारण  समय  लग  चूका  इसे  दुष्टि
 a

 कया  कारण  है  ?
 में  रखते हुए  क्या

 स  क |  र
 समिति  के
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 a

 खतिवेदन  प्रस्तुत
 करने  की  कोई  कालावधि

 =
 23  उसके  कारण  उनके  अन्दर

 निश्चित  करने का  विचार  रखती  है  ?  व्यापक  फैला  हुआ हूँ
 |

 डा०  पर  सरदार  किसी  भी  दशा ह्म  इस

 विचार  करेंगे  ।  यदि  व६  इसी  प्रकार  कार्य  में  सरकार के  नोटिस  में  यह  बात  नहीं

 करती  रही  तो  कछ  समय  सीमा  लाइ  गई  है  किन्तु  जैसा  कि  मेने  कहां

 निर्घारित  az  देनी  पड़ेगी  ।  है  बहत  थोड़े  लोग  ford  में  गये  हें  ।

 आसान पर  बवंडर
 सेना  के  fora सेनिक

 क्या  VWs  श्री  के  पी०  त्रिपाठी *
 २१९३.  श्री  भक्त  दन

 मंत्री  १७  १९५३  को  पूछे
 क्या  ewe  मंत्री  यह  बताने  की  कपास

 गये  तारकित  wet  संख्या  CoER  के  करेंगे

 उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  १७  REY  के

 करेंगे  कि  तब  से  सेना  के  रिज  सैनिकों  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  यह  वार्ता  सच

 के  वेतन  बढ़ाने  के  बारे  में  कोई  अन्तिम  है  कि  १४  १९५४  को  उसको

 निर्णय  किया  गया  हैं  ?  ग्रास पास  तेजपुर  पर  से  CH

 चक्करदार  बवंडर  गुजरा  जिस  क  कारण
 रक्षा  उपमंत्री

 :

 १  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई ; fang  अभी  विचाराधीन  हे  ।

 यदि  तो  हानि  की  निश्चित

 श्री  सकत  देन  क्याਂ  में  जान  मात्रा  क्या  है  ;  तथा

 श  ha  | सकता  हूं  कि  aa  निर्णय  कंब  तक
 सहायता  तथा  पुनर्वास  के  लिए

 की  आशा  है  और  उसके  निर्णय  होने
 स |  है

 क्या  उपाय
 किये  गये  हं  ?

 जो  देरी  हो  रही  तो  उसके  रास्ते  में
 .

 गृह-कार्य  उपमंत्री  >
 अड़चनें  कया  हें  ?

 तथा  .  १४  १९५४

 सरदार  सजीठिया :  इस  समय  यह  के  ९-३०  से  ९-४५  के  बीच

 कोई  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  नहीं है  क्योंकि
 ह. तजपुर भव्य  तथा  आसपास  के  क्षेत्रों  में  वर्षा

 हमें  अपनी  वाशु  सेना  तथा  तथा  ग्रोहों  सहित  तेज  तथा  भीषण  तूफान
 जल  सेना  में  अभी  ford  सैनिक  रखने  माया  ।

 मानव  तथा  पशुओं  की

 जहां  तक  स्थल  सेना  at  सम्बन्ध
 ba  aft  नहीं  डाक  तथा  तार  विभाग

 म उसमें  बहुत  थोड़े  से  लोग  अभी  fos  एवं  चाय  बागानों  की  संपत्ति  छोड़  कर

 रखें  गयें  ्  ।  ag  विषय  इस  समय
 कल  ७,७२,०००  रुपए  की  अनुमानित  हानि

 विशेष  महत्व  नहीं  है  ।  यथासमय

 इस  पर  विचार  किया  जायेगा  ।
 राज्य  सरकार  नें  उचित

 श्री  भक्त  दरशन :  क्या  मान गय  मंत्री  मामलों  में  ८,०००  रुपयों  का  दान  मंजूर

 के  ध्यान  में  यह  बात  नहीं  आई  है  कि
 किया  हैँ  और  वह  पुनर्वास  ऋण  देने  के

 जिन  नौजवान  सैनिकों  को  समय  से  पहले  प्रशन  पर  विचार कर  रही  हैँ  ।  जहां

 ही  fiat  में  भेज  जाता  है  और  आवश्यकता  हो  वहां  मकान  बनाने  की

 दूसरी  नागरिक
 शाखाओं  में  रोज़गार  नहीं

 नहीं  श  सामग्री  भी  दी  जा  रही  है  ध |  |
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 श्री  के०  पी०  त्रिपाठी ॥  यह
 अपेक्षा  को  जाती  है  कि  १९५४

 =  श्वेता
 विदित है  कि  एक  व्यक्ति  पहल  el  os  की  तत्स्थानी  अवधि  में  वसूली  में  कुछ

 चुका  हूं  और  चार  अथवा  पांच  व्यक्ति  वृद्धि  हो  जायेगी  1

 घायल  हुए  हैं
 ?  ,

 श्री  भागवत झा  भाग

 श्री  दातार  हमें  जो  नवीनतम  के  बारे  में  में  जान  सकता  हूं

 सूचना  प्राप्त  हुई  हे  उस  के  अनुसार  कि  इस अझ्राय  में  लगभग  कितनी  वृद्धि

 कोइ  प्राणह्यानि  नहीं  हुई  ।  होगी  ?

 श्री  के०  पी०  क्या  सरकार  श्री  vo  ato  गुहा  :.  अभी
 किसी

 >
 को  सहायता  के  लिए  कछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  बात  का  अनुमान  करना  कठिन  q

 हुए हू  ?
 अभी  अभी  इस  अवधि  का  आरम्भ  हो

 रहा  है  ।
 में  अनुमानितਂ  वृद्धि श्री  दातार  :  जहां  तक  मझे  पता

 का  कोई  आंकड़ा  नहीं  बता  सकता  |
 हमें  इस  विषय  में  राज्य  सरकार

 कोई  प्रार्थना  नहीं  की  गई  श्री  भागवत झा  आज़ाद  सरकार
 ..&.

 किन  ari से  अधिक  आय  कॉ

 श्री  के०  पी०  त्रिपाठी  :.  यह  रखती है  ?

 सच  है  कि  कछ  वैयक्तिक  अभ्यावेदन  तार  श्री  ए०  सो०  मुह  यदि  वे

 द्वारा  प्रधान  मंत्री  को  भेजे
 ba  कि  ८  |  गये

 mizst  को  कौर  तो  उन्हें  पता

 चलेगा  कि  आयात  शुल्कों  में  कोई  खास

 श्री  मुझे  पता  नहों  ।  कमी  नहीं  हुई  है  ।  केवल  निर्यात  शुल्कों

 मे ंही  उल्लेखनीय  कमी  हुई  gi  मेरी
 सीमाशुल्क  तथा  उत्पादन  शुल्क

 राय  यदि  हमारे  निर्यात  व्यापार  में

 FQ PRE.  श्री  भागवत  झा
 कछ  वृद्धि  हुई--और  हम  ऐसी  आशा

 व्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  रखते  हें--तो  यह  कमी  कछ  तंक

 पूरी हो  जाएगी

 स्कूल  सीमाशुल्क  तथा  संघीय
 भारतीय  नभ  सैनिक  ate

 उत्पादन  दुबक  द्वारा  प्राप्त  क  साय

 से  नवम्बर  १९५३  के  बीच  ैं  १९६.  सरदार  हुक्म  सिह
 :  क्या

 की की  अवधि  १९५२  की  तत्स्थानीਂ  अवधि  रक्षा  मंत्री  ag  बताने  ह

 करा की  कमी  होने  के  कारण  क्या

 तथा  ऐसे  लोगों  की  संख्या  जिन्हें

 क्या  इस  समय इस  प्राय  में  कोई  साहस के  लिए  पुरस्कार  के  रूप  में

 सुधार  हो  रहा हूँ
 ?  भूमि  दी  गई  थी  कौर  विभाजन के

 faq  उपमंत्री  | ह ३० कि  सी०
 परिणामस्वरूप  उस  भूमि  पर  कब्जा  नहीं

 कर  पाय  ;  तथा :  यह  सूती  कपड़े

 इन  में  से  कितने  लोगों  को
 तथा  जूट  की  वस्तुओं  के  निर्यात  शुल्क

 में  कमी  की  जाने  के  कारण  gar  १९५३  में
 नभ  सैनिक  बोर्ड

 की

 पा
 म
 त हूँ  निधि से  क्षति  यह  दी  गई  ?
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 विलम्ब  का रक्षा  उपमंत्री  :
 सरदार  हुक्म  सिह

 :

 कारण  क्या है  ?  इन  पुरस्कार-प्राप्त २३३  !

 लोगों  को  यह  निर्घारित  राशि  न  मिलने
 किसी  को  नहीं

 के  क्या  कोई  fate
 कारण

 सरदार  हुक्म  यें

 सरदार  मजीठिया  :  हां  ।  इस  के
 प्राप्त  लोग  किन  राज्यों  के  हु-तथा  क्या

 अभिलेख  राज्य  सरकारों के  पास इन  राज्यों  ने  क्षतिपूर्ति  की  राशि  उचित
 भी

 बनाने  के  लिए  कछ  अंशदान  देना  और  कई  बार  स्मरण  देंने  पर

 स्वीकार  किया  है  ?  पश्चिमी  पंजाब  की  सरकार  ने

 प्राप्त  लोगों  के  बारे  में  हमें  वास्तविक
 सरदार  मजीठिया  :  q  भ्र घि कतर

 स्थिति नहीं  बतलाई  ।  तक  हमें
 परिश्रमी

 पंजाब  के  हें  और  पंजाब
 कोई  उत्तर  नहीं  मिला  और  इसलिए

 सरकार  ने  एक  स्क्वेयर  के  ५०००  रुपए

 निश्चित  किए  केन्द्रीय  सरकार  ने  पंजाब
 विलम्ब  हो  रहा हैं  ।

 इस  विषय  में सरकार  से  इस  ७०००  रुपए  सरदार  हुक्म  सिह
 :

 पाकिस्तान  सरकार  को  अन्तिम  पत्र  कब तक  बढ़ाने  की  तथा  इस  काम  के  लिए
 भेजा  गया  था  और  यदि  इस  पर  भी ५  लाख  रुपये  देने

 की
 भी  बात  कही

 किन्तु  शरत  यह  थी  fe  पंजाब  सरकार
 विलम्ब  जारी  क्या  कार्यवाही

 की  जायेंगी  ? ग्रवद्षिष्ट  राशि  देना  स्वीकार  करें  ।

 किन्तु  अच्छी  तरह  गौर  करने  के  बाद  सरदार  मजीठिया  :  मेरे  पास  निश्चित

 सरकार  इस  नतीजे  पर  आई  कि  तारीख  नहीं  है  किन्तु  मुझे  याद  है  कि

 प्रति  स्क्वेयर  ५०००  रुपए  की  दर  हमने  तीन  या  चार  स्मरण पत्र  भेजे

 पर्याप्त  थी  और  भारत  के  अन्य  राज्यों  उन्हें  कार्यवाही  के  लिए  fear  करने  का
 ने  भी  यहीं  आंकड़ा  निश्चित  अधिकार  तो  मेरे  हाथ  में  नहीं  है  ।  हमें
 इसलिए  इस  में  वृद्धि  का  कोई  सवाल  उनके  पत्रव्यवहार  ar

 ही  नहीं था  चाहिये  ।  उनसे  भ्र भि लेख  प्राप्त  होने  के

 परदार
 हुक्म  सिंह  :  कपा  बाद ही  हम  कुछ  कार्यवाही  कर  सकते

 श्रान्त  लोगों  को  एक  स्क्वेयर  के  बदले  हैं
 ।

 में  यह  राशि  लेनी  ही  पड़ेगी  या  क्या

 सरकार  sat  बदले  में  अन्य
 भूमि  *2Q2VA,  श्री  मुरारका  :  क्या  faa

 लेने  का  विकल्प  भी  उनके  सामने  रखना  मंत्री  यह  बतातें  की  कृपा  करेंगे  :

 चाहती है  ?
 क्या  यह  सच  है  कि

 १९५३  तक  राष्ट्रीय  नमूना  सवाल  द्वारा सरदार
 इन

 लोगों
 को

 देने  के  लिए  पर्याप्त  भूमि
 यद्यपि  क्षेत्रीय  कार्य  के  पांच  प्रक्रम

 उपलब्ध  नहीं हू  और
 राज्यों  में  सर्वत्र  पूरे  faa  जा  चुके  तथापि

 at  =  १९५३  तक  केवल  sat  पर  ही भूमि  की  कमी  की  समस्या  बनी  छ  ष

 क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  केवल  यह  प्रतिवेदन  प्रकाशित  हुआ  ;  और

 धनराशिਂ लेने  का  पर्याय  इन  लोगों  (@)  wer  प्रकरणों  पर  कब  तक

 के  सामने  प्रतिवेदन  प्रकाशित  होने  की  आशा है  ?
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 fea  मंत्री  के  सभासचिव  ato
 आंकड़ों  की  उपयोगिता  ही  समाप्त  हो

 avo  :  जी
 जाती  है--यदि  वे  लोगों  को  या  ३६.

 मास  बाद  उपलब्ध  हो ं?
 तीसरे  see  सं टिप्पणी

 सारणियां  प्रेस  में  हू  और  शीघ्र  ही  श्री  ato  आर ०  भगत  माननीय

 शित  होंगी  ।  चौथे  प्रक्रम  का  सदस्य  द्वारा  व्यक्त  किए  गये  दृष्टिकोण
 न

 करण  मई  के  जन्नत  तक  तथा  प्रकाशन  से म  सहमत त हीं  किन्तु  में  समझता

 १९५४  के  अंत  तक  होने  की  आश्या
 हूं  कि  राष्ट्रीय  नमूना  संबंधी  के  सभी

 है  ।  पांचवें  तथा  seat  seal  में  संकलित  rant  में  प्राप्त  परिणामों  में  से

 आंकड़ों  के  परिणामों  को  तालिकाबद्ध  तर इस  वर्ष  प्रकाशित हो  जायेंगे  ।  तीसरा

 किया जा  रहा  है  तथा  इस  वर्ष के  अंत  प्रकट  शीघ्र  ही  प्रकाशित  होने  वाला  है  ।

 तक  उनके  प्रकाशित  कर  दिए  जाने  कौ  चौथा  प्रकट  के  परिणाम  जून  १९५४  में

 आधा है  प्रकाशित  किए  जायेंगे  तथा  पांचवें  और

 छंटबें  के  इस  वर्ष  के  मई  त्र  wa
 श्री  मुरारका  :  क्या  भें  जान  सकता

 तक  प्रकाशित  कर  दिए  जायेंगे  ।  दूसरा
 हूं  कि  यह  सच  है  कि  १९५१  के

 सामान्य  प्रतिवेदन  भी  हम  इस  वर्ष  के
 a  तंक  न  अकड़े  लोगों  को

 da  तक  प्रकाशित  करने  जा  रहे  zt
 १९५४  तक  उपलब्ध  नहीं  थे  और  अब

 भी  उपलब्ध नहीं  हैं  ?
 इस  लिए  चालू  वर्ष  के  श्रेवता  नवीनतम

 आंकड़ों  सहित  एक  बहुत  विस्तृत  प्रतिवेदन

 श्री  ato  आर०  भगत  ग्रांकड़ों के के  तैयार  हो  जाएगा  |

 तालिका करण  तथा  विश्लेषण  और  उनके

 श्री  बंसल
 क्या  में  सकता  हूं दान  में  कुछ  विलम्ब  हुआ  है  |  किन्तु

 इसका  कारण  यह  at  कि  प्रारम्भ में
 fe  राष्ट्रीय  नमना  सर्वेक्षण  द्वारा

 हमारे  पासਂ  मशीनों  कुशल  कार्यकर्त्ता  निकाले  गये  निदानों  at  राष्ट्रीय  आय

 हों की  कमी  थीਂ  तथा  तालिकाबद्ध  एकक  द्वारा  किस  प्रकार  उपभोग  किया

 सामग्री  का  विश्लेषण  करने  कौर  प्रतिवेदन  जाता  है
 ?

 war  यह
 सच

 है  कि  राष्ट्रीय

 नमूना  सर्वेक्षण  इस  निदान  पर  पहुंचा  है
 तैयार  करने  के  लिए  उच्च  श्रेणी  के

 विशषज्ञों  की  संख्या  भी  श्रफ्याप्त  थी  ।  कि  देश  का  खाद्यान्न  उत्पादन  श्री  तक

 के  प्राक्कलनों  की  अपेक्षा  वास्तव  में  २५ वे  कमियाँ  बराबर  दूर  की  जा  रही  ह
 प्रतिशत  अधिक  श्र  यदि  तो

 मे ंयह  भी  बतला  कि  इस  काल  में

 इंस्टीट्यूट  को  अन्य  जेसे  हमारी  राष्ट्रीय  आध  पर  इसका  क्या

 प्रभाव  पडता  है  ?  कौर  क्या  यह  सच करारोपण  जांच  प्रेस  आयोग

 आदि  को  भी  ठीक  पड़ा  था  ।  fe  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  alt

 चूंकि  इन  प्रतिवेदनों  की  बहुत  शीघ्र  राष्ट्रीय  आय  एकक  का  सभापति  एक

 आवश्यकता  थी  इसलिए  इन्हें  सक्रिय  ही  है
 ?

 नमूना  are of  के  सामान्य  प्रतिवेदनों  की
 श्री  बो  आर ०  भगत  जी

 तुलना  में  वरीयता  देनी  पड़ी  थी  ।

 oe
 दोनों  का

 सभापति  एक  हू  ।  जहां  तक

 श्री  मुरारका
 :  क्या  यह  सच  नहीं  g  fe  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  के  आंकड़ों

 कि  इतने  अधिक  बिलम्ब  से  तो  संकलित
 को  राष्ट्रीय  आय  एफक  द्वारा  प्रयुक्त
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 किए  att  ast  प्रश्न  में  समझता  हूं  की  कोई  व्यवस्था  है  शर  क्या  इस  का

 कि  यह  सूचना  में  लगभग  दस  दिन  पूर्व  प्रयोग  किन्हीं  सुनिधारित  नियमों  के

 एक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  दे  चुका  हूं  सार  किया  जाता  ह  ?

 कि  राष्ट्रीय  आय  एकक  द्वारा  इन  last  का
 सरदार  जी  at,  विस्तृत

 बहुत कम  प्रयोग  किया  गया  था  क्योंकि
 लेखा-परीक्षण  जाता  है  ।  कमानਂ

 उसने  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  को  इस
 अधिकारी  द्वारा  नियुक्त  प्रति  चौथ  मास

 सम्बन्ध में  कोई  निदेश  नहीं  दिया
 था

 एक  पदाधिकारी  बोझ  इन  seat  को
 कि  किस  प्रकार  आंकड़े  संकलित  किए  जायें

 देखता  हे  और  रक्षा  लेखा  )
 इसलिए  जहां  तक  कि  निर्माण  और

 नियंत्रक  द्वारा  इस  निधि  का  वारिक

 उत्पादन के  आंकड़ों  सम्बन्ध  उनको
 परीक्षण  किया  जाता  हैं  ।

 प्रयोग  किन्तु  उपभोग  के

 तथा  अन्य  आंकड़ों  का  प्रयोग  नहीं  किया  a  साधन  क्या  में  जान

 सकता  हूं  कि  का  काफी  भाग गया  ।  जहां  तक  खाद्यान्नों  के  २५

 शत  अधिक  उत्पादनਂ  का  उसके  द्वारों  अधिकारियों  द्वारा  tad  अपने  मनोरंजन

 प्रा कलित  किए  का  प्रश्न  यह
 के  लिए  व्यय  किया  जाता है  at  जौसे  निक

 ठीक  हैं  ।  उसने  उपभोग  को  भी  २५  प्रतिशत  इस  कल्याण  निधि  को  उन  कामों  के

 अधिक  प्राक् कलित  कर  लिया  था  ॥  लिए  प्रयोग  नहीं  कर  सकते  जिन  के

 मालिक  कल्याण  निधि
 इस  की  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 सरदार  मजीठिया  मुख्य  प्रश्न  के
 FR200.  श्री  साधन  कपा

 रक्षा  मंत्री  यह  बताते  की  कपा  करेंगे
 भाग  के  उत्तर  में  में  इसका  उत्तर

 में  दे  चुका  हूं  ।
 यह

 केवल  नौसैनिकों

 नाविक  कल्याण  निधि  का
 के  लिए  है  तथा  कोई  भी  अधिकारी

 लक्ष्य  क्या  है  किसी  भी  राशि  लेनें  का  अधिकार  नहीं

 रखता
 इसके  व्यय  का  उत्तरदायित्व

 किस पर  ;  और  श्री  साधन  गुप्त  :.  उनके  अधिकार  होने

 न  होने का  प्रदान  नहीं  में  जानना क्या  अधिकारी  भी  इस  निधि

 को  अपने  लिए  प्रयुक्त  कर  संकते  हैं
 चाहता  हूं  कि  इसके  बावजूद  भी  क्या

 इसका  इस  प्रकार  प्रयोग  किया  ज़ा  रहा
 a

 रक्षा  उपमंत्री  :  ह
 ?

 ag  निधि  नाविकों  के  सामान्य  अध्यक्ष  महोदय  :  वे  जानना  चाहते

 कल्याणार्थ  है  ।
 हें  कि  क्या  नियमों  के  बावजूद  अधिकारी

 कल्याण  अधिकारियों  के  द्वारा
 वास्तव

 में
 इस

 का  इस  प्रकार

 करते हें

 कारी
 जहाजों

 तथाਂ  संस्थापनों  के  कमान

 |  है |  सरदार  मजीठिया  :  जो  केवल

 जी  नहीं  ।
 विदेशियों  के  मनोरंजन  की  अनुमति  है  ।

 श्री  साधन  गुप्त
 :

 क्या  में  जान  श्री  भागवत  आज़ाद  :  क्या  में  जान

 सकता  हूं  कि  इसਂ  निधि  के  लेखा  परीक्षण  सकता हूं  कि  क्या
 इस

 बोर्ड  में  नाविकों के
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 प्रतिनिधि  कौर  गत  ad  संसद  सदस्यों  रक्षा  उपमंत्री
 :

 द्वारा  इस  जहाज़  को  देखे  जाने  के  बाद  nn ै  प  न  के  प्रतिकूल  निर्णयों

 से  नाविकों  और  क्या  अतिरिक्त  के  विरुद्ध  की  गयी  अपीलों  सहित )
 ।

 सुविधाएं  प्रदान  की  गयी  हूं  ?
 3, S3&S  |

 निम्न  पेंशन सरदार  केके  निधि  का  इससे  सरदार  हुक्म  fag:

 स्वीकृति  प्राधिकार  के  निर्णय  के  विरुद्ध कोई  सम्बन्ध  नहीं  हँ  ।  अतिरिक्त  सुविधाओं

 से  में  माननीय  सदस्य  at  aaa  नहीं  विचार  कितने  प्रतिनिधान  इस  विभाग

 समझा  क्योंकि  इस  निधि  से  धानक  चीजें  को  प्राप्त हुए  ?

 प्राप्त की  जाती  हैं  ।  वें  हें  पुस्तकालयों
 सरदार  मजीठिया  :  vise  |

 की  मनोरंजन

 कक्ष  पदे  सरदार  हुक्म  fag:  अब  जब कि

 ग्रामोफोन  के  रिका  कौर  पिकनिक  पंजाब  न्यायाधिकरण  को  निलम्बित  मामलों

 ध्वनि  रिकार्डिंग  चालकों  को  १५  जनवरी  तक  निर्णीत  कर  देने  का

 अत्यन्त  करुणा  पद  तथा  निदेश  दे  दिया  गया  है  और  अग्रेतर  atte के  भत्ते  तथा

 अनावश्यक  मामलों  में  नाविकों  को  ऋण  |  प्राप्त  न  करने  को  कहा  गया  क्या  उक्त

 न्यायाधिकरण  के  वे  मामले  इस  विभाग

 सरदार  ए०  एस०  क्या  मंत्री  अथवा  इससे  सम्बन्धित  किसी  अन्य

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  टीकरण  द्वारा  प्राप्त  किए  जा  रहे  हैं  ?

 रेटिंग  वेलफेयर  फंड  में  आज  तक  कितना
 सरदार  मजीठिया  :  कोई  और

 संग्रह  हुआ  है  तथा  किन  किन  मदों  पर
 टीकरण  नहीं  नियुक्त  किया  जा  रहा

 यह  फंड  खच  किया  जाता  ह  ?  इस  मद

 में  कितना  फंड  आया  जब  fe  स.लना

 क्योंकि  मामलों  की  संख्या  कम  हो  गयी
 है  ।

 जसा  माननीय  सदस्य  गत  ग

 जहाजों  का  समारोह  बम्बई  में  gat  था  ?
 ¥,900  मामले  निर्णीत  किए  गये  थे  और

 सरदार  मजीठिया  :  ये  आकड़े  मेरे
 लगभग  १,२००  TT  रहते  हें  और  पहली

 पास  इस  समय  मौजूद  नहीं  हें  ?  अप्रैल  तक  कुछ  ate  भी  निर्णीत  कर  दिए

 गये  तथा  अब  लगभग  ९००  देख  हे  ।

 के  दावे  यह  समझा  जाता है  कि  इतना  पर्याप्त

 क्यें  नहीं  हैं  कि  यह  व्यय  किया  जाए *  *

 *२२०१.  सरदार  हुक्म  सिंह  कया
 सरदार  हुक्म  ऐसे  मामलों की

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 संख्या  कितनी हूं  जो  कि  इस  न्यायाधिकरण

 रक्षा  मंत्रालय  के  पेंशन  विभाग  को  १५  जनवरी से  we  TH  प्राप्त  होते

 के  सम्मुख  सशस्त्र  सैनिकों  के  सदस्यों  तथा
 ate  जो  इस  विभाग  को  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 उनके  आश्रितों  के  विकलांगता  तथा  परिवार
 सरदार  यह  मुझे  नहीं

 पेंशन  के  कितने  दावे  १  १९५४

 को  निलम्बित  और
 मालूम  fe  कितन  मामले  इस  पेंशन

 sara SST  करण  को  प्राप्त
 हुए  होते  क्योंकि

 सन्‌  १९५३  में  कितने  .  मामले  में  मन  की  बा  q व्य  जानने  का  दावा  नहीं

 aa  के  के  के  के  के निर्णीत  किए  गये  करता
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 ह. दाश निक  निर्वचन  ;  (२)  मानव
 सरदार  हुक्म  सिह  वे  अब  तक  इस

 विभाग  को  प्राप्त  हो  चुके  होंगे  ।  इस  में  कारों  की  विश्वव्यापी  धारणा  ;  तथा

 मन  की  बात  जानने  का  कोई  सवाल  (3)  विश्व  विद्यालयीन
 दिक्षा  में  दर्शन

 का  स्थान  | केवल  तथ्य  बताने  की  बात  हैं  ।

 सरदार  जहां  तक  इस  दामोदर  मेनन
 :  श्रीमान्‌  ।  क्या

 दाश  नाकों  ने  पाकिस ्नਂ  में  अल्पसंख्यकों
 विभाग  का  cat  wet  पेंशन  अपीलीय

 न्यायाधिकरण  से  सम्बन्धित  था ।  यदि
 के  अधिकारों  की  समस्या  पर  भी  विचार

 विम  किया  ar  ?
 माननी  सदस्य  एक  अलग  प्रइन  इस  सम्बन्ध

 में  भेजें  तो  में  अवश्य  उसका  उत्तर  गा  ।  श्री  एस०  एम०  दास  :  जिन  विषयों

 पर  विचार  विमश  हुआ  था  वे  में  पहिले
 श्री  एन०  Uso  क्या  में  जान

 ही  बता  चुका हूं
 ।

 सकता  हूं  कि  न्यायाधिकरण  के  पास

 पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :  इस  farsz
 निलम्बित  सबसे  पुराने  मामलों  को  कितना

 मण्डल  के  सदस्य  कौन  कौन  थे  तथा  उन अरसा  हो  चुका  है  ?

 पर  कितना  व्यय  हुआ  ?

 सरदार  मजीठिया
 :  इसके  लिए  मूझे  डा०  दो  सदस्य एम०  एस०  दास

 पूर्वसूचना  की  आवश्यकता  हैं  ।  जसा  मेंने
 प्रो०  हिमालय  जो  शिक्षा  मंत्रालय

 इस  समय  निलम्बित  मामलों की
 नई  दिल्ली  के  सचिव  तथा  भारतीय

 संख्या  इतनी  कम  है  कि  वे  अधिक  aw
 निक  १९५४,  के  हाल  में  निर्वाचित

 से
 पड़े  हुए  नहीं  हो  सकते

 ।

 हुये  सभापति  तौर  इंस्टीटयूट

 आफ  सोशल  साइंसेज  '  के  freer  तथा

 भारतीय  दार्शनिक  कांग्रेस  की  करें
 का *

 २१९०.  श्री  सुनि स्वामी :  क्या  शिक्षा

 मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग े:
 के  तत्व  प्रोਂ  To  आर०  वाडिया

 इन्हों  ने  बैठकों  में  भाग  था  ।  इस

 क्या  यह  सच  कि  सरकार
 संबंध  में  जो  कुल  व्यय

 हुआ  आसा

 ने  एक  शिष्टमंडल  पाकिस्तानਂ  दार्शनिक
 है  कि  ag  ८००  रु०  से  अधिक  नहीं

 सम्मेलन  जो  अप्रैल  १९५४  के  प्रथम

 श्री  इब्राहीम
 :  श्री  मुद्दीन सप्ताह  में  लाहौर  में  हुआ  भाग  लेने

 के  fet  भेजा  था  ;  तथा  ने  मुझे  प्रदान  संख्या  २१९४  को  पूछने  का

 प्राधिकार  fear  ।

 सम्मेलन  में  किन  किन  विषयों
 अध्यक्ष  महोदय

 :  कया  उन्हों  नें

 पर  विचार  विमश  हुआ
 ?

 कार  प्रस्तुत  कर  दिया
 *

 दिक्षा  मंत्रो  के  सभा-सचिव
 श्री  इब्राहीम

 :  श्रीमान  |

 एम०  एम०
 :  श्रीमान्‌  |

 की  सीमा  पर  चौकियां
 सम्मेलन  ने  भाग  लेने  वाले

 एम०

 दाद  मनोवैज्ञानिकों  तथा  शिक्षा
 FQ PV,  श्री  इब्राहीम

 :

 नया  faa की  शोर
 शास्त्रियों  की  रुचि  भी  बहुत  की  समस्याओं  इस्लामुद्दीन

 मंत्री
 यह

 बता  ने  की  SIT  करेंगे
 पर  विवार  विम  किया  ।  निम्न  विषयों  | तरां

 पृ  दि  की  सीमा  पर

 पर  भी  चर्चा  हुई  थी  (१)  इतिहास  का

 132  P.  8.  0,
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 चोरी  से  माल  लाने  व  ले  जाने  को  रोकने  के  लिये  हम
 बहुत  सी  ard  वा  मियां

 x के  लिए  कितनी  सीमा-चौकियां  हें  तथा  रहे  ्  ।  ag  बहुत  कठिन

 वे  कहां  कहां  ह  है  कि  चोरी  से  माल  लाने
 व  जानें

 में  वृद्धि  हुई  है  या  कमी  ।
 १९५२  १९५३  में  इन

 सीमाओं  पर  चोरी  से  माल  लाने  व  ले
 श्री  एस०  सी०  कर

 जाने  के  कितने  मामले  पकड़े  गये  माल  ले  जाने  वाले  कितने  व्यक्तियों  की

 इन  वर्षों  में  निरोधक  सीमा  अपराधी सिद्ध  किया  गया  है
 तथा  किन

 कौन  सरकारों  द्वारा  ?
 चौकियों  ने  माल  पकड़ा  उसका

 मूल्य  क्या  तथा
 श्री  ए०  सी गुहा  :  इस  ओर  अपरा

 किन  किन  वस्तु द्य ों  कों  अवश्य  ही  हमारी  सरकार  द्वारा  fea

 चोरी  से  लाया  व  ले  जाया  जाता  है
 ?

 किया  गया  होगा  ।  मेरे  पास
 ये  पकड़े

 नहीं  हैं  कि  चौरी  से  माल  लाने
 व  ले

 वित्त  उपमंत्री  ए०  ato
 जानें  बाले  कितने  व्यक्तियों  को  arent

 पूनिया  सीमाओं  पर  तीन  थल
 घोषित  feat  war है

 सीमा  शुल्क  केन्द्र  देबीगंज  तथा

 काटिहार  रेलवे  स्टेशनों  पर  स्थित  तथा  श्री  भागवत  झा  आज़ाद :  इस  तथ्य

 पांच  चलते  फिरते  निरोधक  दल  हैं  ।  a  दृष्टि  से  fe  बहुत
 मामले

 पकड़े  नहीं  जाते  में  जानना  चाहता हूं
 १९५२  में  ७२८  मामले  तथा

 कि  क्या  इसका  कारण  यह  है  सीमा

 १९५३  में  २६०  मामले
 पकड़े

 गये  थे  |
 चौकियां  थोडी  ह  यह ह

 सीमा

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  चौकियों  के  लोग  कार्यकाल  नहीं  हैं  ?

 तथा  सदन  पटल  पर  रखी  जायेगी
 श्री  ए०  ato  wat  :  श्रीमान्‌  ,  wet

 (7)  पाकिस्तान  सीमा  पर  पकड़ी  कहीं  भी  बड़ी  भूमि  सीमा  होती  वहां

 गई  प्रमुख  वस्तुओं  चोरी  से  जाई  चोरी  से  माल  लाने  व  ले  जाने  को  «थ प्णरूप

 जाने  वस्तुओं  में  सती  से  रोकना  बड़ा ही  कठिन है  ।  परन्तु  में

 बीड़ी  तथा  tat  कौर  लाई  जाने
 यह  नहीं  कह

 सकता
 हूँ  कि  हमारी

 और

 वाली  वस्तुओं  में  सुपारी  तथा  चांदी  ग्न्य  स्थानों  की  अपेक्षा  चोरी  से  मॉल

 सिक्के  तथा  आभूषण  सम्मिलित  लाना  व  ले  जाना  अधिक  अमर्यादित  है  ।

 ह  इंस  प्रकार  नेपाल  की  सीमा  पर  परन्तु  एक  वात  जिसका  स्मरण
 में

 माननीय

 नैपाली  सिक्के  चोरी  से  लाये  जाते  हैं  ।  सदस्य  को  कराना  चाहता हूं  यह  हैं
 कि

 अभी  तक  अधिकतर  सीमायें  अनिश्चित  हैं
 थी  इब्राहीम  :  पारपत्र  प्रणाली  के

 और  लोग  एक  ही  भावा  का  प्रयोग

 लागू  होंने  के  watt  चोरी  से  माल
 करते  rr ः  अर  उनकी  सामाजिक  व

 न्गा
 के  लाने व  ले  जाने

 में  वृद्धि  हुई
 अधिक  व्यवस्था  एक  सी  ही  है  ।  अतः

 ar  कमी  ?

 सम्भव है  कि  इस  श्योर  चोरी  माल

 श्री  ए०  सी०  रहा भ  ह  पारपत्र  प्रणाली  लाने व  ले  जिसे  की  अवधि

 के  लागू  होने  के  इसे  रोकने  हुई  हें  ।
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 अनुसूचित आदिस  जातियों  कां  कल्याण  aq के  अपनाया  जाता  हूं  ।
 जब

 २१९२.  श्री  गणपति  राम  हम  प्रदान  भेजते  तो  उन्हें यह  देखने

 के  पश्चात  कि  वे  इस  प्रयोजन  के  लिए
 शोभा  राम  की  केय  गह-कार्य

 मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  निर्धारित  २२  नियमों  के  अन्तर्गत  आते

 84 R-48  में  अनस चिंत  आदिम  हूं  या  नहीं आते  अस्वीकार दियां

 जाँता  साधारणतया  यहं  ढंग  अपनाया जातियों के  कल्याण के  लिय  भारत  सरकार
 ~

 ने  जो  सह  यता  अनुदान  स्वीकृत  किये  थे  जाता  परतु  हाल  में  प्रथा  यह  रही

 @  कि  प्रश्नों  को  अधिकार  कर  दिया उनमें  से  राज्य  सरकारों  ने  धन

 व्यय  किया
 जाता  प्रौढ़  प्रश्न  भेजने  वाले  सदस्य

 को
 उत्तर  दे  दिया  जाता  है  ।

 कौ
 उपमंत्री

 ९५  ३-५४  के  खाते  अभी  बंद  नहीं  ga  अध्यक्ष  महोदय  यह  we  ऐसा

 a  प्रश्न  a
 र  के  बाद  राज्य  सरकार  जिसके  aia  में  माननीय

 अपने  वास्तविक  व्यय  सदस्य
 को  ated  कि  वह  मेरे कक्ष  में

 क  सध म  सूचना  देने  की  स्थिति  में  मु  से  पूछें  उसको  उत्तर  प्राप्त

 होंगी ।  फिर  यहं  सूचना  एकत्रित  करें  |  की  स्वीकृति  अस्वीकृति

 की  जा  रही  और  यथासमय  सदन  तथा  सदस्यों  को  सुचना  को  विषय  स्वधा

 पटल  परे  रखी  जायेंगी  |  अध्यक्ष  कें  अधिकार  में  है  ।

 श्री  गणपति राम  सरकार
 गिडवानी

 एक चाहती  हू  कि  हरिजनों  के  कल्याण  के

 लिए  भी  इस  तरह  का  कोई  फंड  ars

 साधारण  शिकायत है  कि  आजकल
 वहुत

 से  प्रदान  अस्वीकार  किये  जाते
 गवर्नमेंट  को  तरफ  F

 अध्यक्ष  महोदय जाना  चाहिये
 ?  म  यहां  विषय  का

 श्री  दातार  अस्पृश्यता  की  समाप्ति
 स्पष्टीकरण

 परन्तु  विस्तृत  रूप

 के  लिये  निधि से  अनदान  दिये  जाते
 में  नहीं  ।  नही में  प्रत्येक  माननीय  सदस्य

 गर्त  इसके  लिए  कोई  yar  भरन  दान
 को  संतुष्ट  करम  की  भया

 करता
 g

 निश्चित  करने  कों  आवश्यकता  नहीं  है  ।
 जो  प्रश्न  भेजता  तथा  देखता  है  कि

 प्रश्नों  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  |
 श्री

 गणपति
 राम  खड़े  नियमों  में  २२  मदों  का  जिनके  अनिल

 अध्यक्ष  महोदय  नति  कान्ती

 सूचना  अभी  सदन  के  समक्ष  नहीं  है  ।

 iii

 में  इस

 मत  को  स्पष्ट इसे  आ  जाने  फिर  माना

 सदस्य अपन  कर  सकते हैं  ।  तथा  प्रश्न  को
 अस्वीकार

 |

 यदि

 को  अनुभूति  के  सम्बन्ध  में
 वर्द  इन  २२  मर्दों में में

 से  किसी के  भी

 att

 अन्तरगत  न  आता  हो  तो
 अनेकों भागवत  आजाद  अन्य  कारणों  के  आधार  पर  अध्यक्ष

 म॑॑  आपक  ध्यान  शस  1@
 n

 विवेक  पर  frit  है  ।  जिन  कारणों  से
 दंग  की दौरे  mate  करना  कोई  प्रश्न  अस्वीकार  किया  जाता  हे
 चाहता  जो  आजकल  प्रश्नों  क  उत्तर

 उनकी  get
 तथा

 व्यापक  रूप  से  गणना
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 लिए  बहुत  से  अन्य  कारणों  जैसा  किए
 करना  सम्भव  नहीं  यह  इसका  एक

 मंदों  का  f>  प्र  में  पहले  कह  चुका  प्रदान  के
 स्वीकार

 जानी
 माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  बहुत  से

 सदस्य  को  पर  सूचना

 मेरा  बिचार हँ
 कि  इस

 से
 स्थिति

 प्रश्न  अस्वीकार  कर  दिय  जाते  क्योंकि
 का  स्पष्टीकरण  होता  है  ।

 उन  पुनरावृति  frat

 अन्य  सदस्य  दारा  प्रश्न  प्रस्तुत  श्री  बगावत :  हमारे  यह

 कर  चुकने  के  उन्हें  अस्वीकार  उचित  नहीं

 कर  दिया  हं  ।  अन्य
 उद्देश्य  के  लिपे  प्रतिचार  अध्यक्ष

 सदस्य  का  ret  अतारांकित  के  पास  जायें  ।  हम  इसको  बजाए

 के  रूप  में  आਂ  सकता  ड
 ष  अर  उस  सचिव  के  पास  या  प्रश्न  शाखा  में  जाकर

 प्रश्नों  के  स्वीकार  या  अस्वीकार  होने  का

 सदस्यों  के  समक्ष  नहीं  आता  3  शौर

 सदस्यों  को  विदित  नहीं  होता हैँ  कि

 met  की  पुनरावृति  हुई है  ।  कभी
 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को

 मेरे  पास  आने  में  संकोच  करने  की
 को  स्वीकार  न  करने  तथा

 सदन  का
 आवश्यकता  नहीं  है  ।  निश्चय

 कि  विषय  सर्वसाधारण  के  लिये  पर्याप्त
 यह  वचन  नहीं  कि  में  तुरन्त

 जब  ag  आना  चाहें  या  प्रति  बार  जर्ब

 महत्वपूर्ण  नहीं  होता  ।  ऐसे  मामलों
 वह  उन  से  भेंट

 न  करूंगा
 में  ने  जो  प्रथा  हाल

 में
 अपनाई

 हैँ
 यह

 परन्तु  में  उनसे  भेंट
 करने  का  भरसक

 है  कि  यद्यपि  प्रश्न  अस्वीकार  कर  दियाः
 प्रयत्न  करूंगा  ।

 जाता  तथापि  यह  उचित  हे  el

 यदि  सम्भव  at  सदस्य  को

 प्राप्त  प्रश्नों  फ  लिखित  उत्तर विद्वेष  प्रश्न  के  संबंध  में  सूचना

 हों  जाये  इस  प्रकार  प्रदान  के  सामाजिक  दिक्षा

 अस्वीकार  होने  की  सूचना  जाती  ह
 *
 8c  sit  ato  एस०  मृति और  सदस्य

 को  उसके
 प्रश्न

 के
 उत्तर  मं

 में
 क्या  शिक्षा  मंत्री  २५  मच  १९५४  को

 सूचना  दी  जाती  है  ।  इससे  पिछे  कि

 इसे  स्वीकार  या  अस्वीकार  करने  के  प्रश्न  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  १२९०

 के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 पर  विचार  में  सम्बन्धित  मन्त्रालय

 करेंगे
 से  तथ् यय क्त  विवरण  प्राप्त  करता  बहुत

 से  प्रत्यक्ष  कारणों  गोपनीय
 क्या  पंचवर्षीय  योजना  के  aa

 गत  सामाजिक  शिक्षा  सम्बधी  कोई
 होते  तथा  बताए  नहीं  जा  सकते

 guy  हो  रही  हैं  ;  और
 यदि  हो  रही  हैं उनमें  से  कुछ  रहस्यमय  होते  हैं  तथा

 बताए  नहीं  जा  सकते  ।  परन्तु  उनमें  से  तो  किन  विश्वविद्यालयों  में  ;  तथा

 उन  विवरणों  को  बताने  जिन  के  वर्ष  १९५४-५५  के  लिपे  इस

 प्रयोजनार्थ  कितना  रुपया नियत  किया  गया
 बारे  में  सदस्यों  को  बताया  जा  सकत

 अनुमति दी
 जाती  है  क्योंकि  स्वीकृति  के



 लिखित  उत्तर रूप  लिखित  उत्तर  ३  मई  १९५४  ३०६६

 व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  राज्य  के  बारे  में  सारणीबद्ध  नहीं  किये

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  आज़ाद  )  :  गये  इन  तीन  राज्यों  में  यह  आंकड

 जी  स्थित  केन्द्रीय  शिक्षा
 राज्य  सरकारों  के  कहने

 पर
 अलग  अलग

 संस्था  में  जो  दिल्ली  विश्वविद्यालय  से  णींबद्ध  fet  गये  ।  असय  राज्यों  म

 हे  ।  ग्रनुसूचित  श्रादिमजातियों  की  कल  संख्या

 ही  सारिणीबद्ध की  गई  थी 8,089  रूपये  ।

 प्रत्येक  राज्य  में  अनुसूचित अनुसूचित  जातियों  का  उद्धार
 आदिमजातियों  की  सामूहिक  संख्या  भारत

 *Q2R09.  ott  हेम  राज :  कया
 की  जनगणना  पत्र  सं०  ४,  १९५३

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 समूहਂ  में  प्रकाशित की  गई  है  ।  ये

 ० पंजाब  में  अनुसूचित  जातियों  के  उद्धार

 च्  राज्य  जनगणना रिपोर्टों  में
 के  लिये  १९५४-५५  में  कितना  रुपया

 जिलावार  रुप  में  भी  प्रकाशित  किये  गये
 नियत  किया  गया  ?

 परिश्रमी  बंगाल  के  उपजातिवार

 गृह-कार्य  उपमंत्री  प्रां कड़े  राज्य  सरकार  द्वारा  की

 ८'५०  लाख  रूपये  |  as  राही  अस्थाई  जातियां  तथा  आ्रादियजा तिया  नामक

 रुप  से  नियत  की  गई  है  और  सारी  राज्य  शन  में  प्रकाशित  हुये  हें  ।  राजस्थान

 सरकारों  से  योजना  का  ब्योरा  प्राप्त  होने  तथा  विषय  प्रदेश  के  यह  आकड़े  प्रकाशित

 के  बाद  इस  का  अन्तिम  निश्चय  किया  नहीं हुए  हैं  ।

 जायगा  |

 विधान  परिषदों  के  मतदाता

 आदिम जातियों की  जनगणना
 SRy.  को  यू०  एम०  त्रिवेदी  :  क्या

 श्री  वाई०  एस०  मुकषण च्े  :  विधि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग े:
 ४६६.  <  श्री  नट वाडकर :

 ato  के०  पटेल  :
 संविधान के  अ्रनुच्छेद  १७१  (3)

 के  श्रन्तगंत  पंजाब  तथा  उत्तर  प्रदेश
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  में  निरीक्षक  मंडल  में  कुल  कितने  मतदाता

 क्या  गत  जनगणना  के  समय
 इन  में  से  कितनों  की

 भ्रनुसूचित  श्रादिमजातियों  के  सम्बन्ध  में

 उपजाति वार  wins  एकत्रित  किये  गये  थे ;
 चक  मंडल  में  रहने  के  लिये  आवश्यक

 तथा  अहंता
 :

 समाप्त
 हो  गई  site

 (१)  पंजाब  तथा  (२)  उत्तर
 क्या  ये

 ्य  प्रकाशित  हुये  हैं
 ?

 प्रदेश  में  कितने  म्यूनिसिपेल्टियों  तथा  अन्य
 गृह-कार्य  उपमंत्री

 स्थानीय  निकायों  के  कितने
 सदस्य  है गत  जनगणना  में

 अनुसूचित  आदिम जा त्तियों
 जिन्हें  संविधान  के  अन्तर्गत  मत  देने  का के  सम्बन्ध  में  उपजातिवार  अर्थात  अधिकार  तो  है  परन्तु  निर्वाचक अलग  अलग  अदि मजा तियों  की  जनसंख्या

 परिश्रमी  राजस्थान  तथा  विंध्य

 नामावली में  न  रखे  जाने  के
 फलस्वरुप

 मद
 देने  के  अधिकार से  वंचित  किया  गया

 प्रदेश
 के

 राज्यों
 को

 छोड़  और  किसी  ष्
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 i  or
 समितियों  की  अध्यक्षता  करने  के  लिये विधि  तथा

 rr AeTaeIh BT  मंत्री  ie

 :
 पंजाब

 '  *

 "  *
 tags  frat  मामलों  में  संघ  लोक  सेक  आयोग

 ने  अपने  प्रतिनिधि भेजें  ;  तथा sax  प्रदेश  ,  +  ०  e  9३०

 कितने  अधिकारियों  के  मामलों
 )  तथा  सूचना

 उपलब्ध  नहीं

 ।
 पर  carafe  के  लिये  इस  प्रकार  विचारे

 @
 किया  गया  ?

 भूतपूर्व  सैनिकों  का

 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री
 vec.  सरदार  हुक्म

 क्या  रक्षा

 (*)  तथा  १९५३-५४  में

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  प्रतिनिधियों

 PAK R-e¥  में  पुनः संस्थापन  नें  विभागीय  पदोन्नति  समितियों की  ६६

 तथा  नियोजन  महानिदेशालय
 राज्य  बैठकों की  अध्यक्षता  की  और  ४७७९

 संस्थाओं  में  कितने  भूतपूर्व  सैनिकों  ने  अधिकारियों  की  पदोन्नति कें  बालों  पर

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  प्राप्त  तथा  विचार  किया  i  इस  के  १३२

 भ्र धि का  रियों  के  मामलों  पर  पतश्नव्यवहार प्रशिक्षण  के  पश्चात

 विभिन्‍न  दस्त कारियों  के  व्यवसायों  में  दारा  विचार  किया  मया  ।

 पुनर्स्थापित  होने  के  क्या  कोई
 पाकिस्तानियों का  भारत  में  अवध  प्रवेश

 सहायता  दी  गई  ?

 रक्षा  उपमंत्री  Yoo,  att  रघुनाथ  fag:  क्या  गृह-कार्य

 २१४
 मंत्री यह  बताने  कीं  कृपा

 oa  कि  प्रशिक्षण  पूरा हो  जाता  १९५४ में  अब  तक  पाकिस्तान से

 हू  तो  राज्यों  में  जो  नौकरी  दिलाऊ  कितने  ब्यक्ति  पासपोर्ट  fae  बिना  करवा

 दफ्तर  होते  वे  उन्हें  सरकारी  तथा
 रूप  से  भारत  जाये  तथा

 गैर-सरकारी  उद्योगों  में  नौकरी  प्राप्त

 उन  मे ंसे  कितनों  को  वापिस
 करने  में  सहायता  देत  हैं  ।

 पाकिस्तान  भेज  दिया  गया  और  कितने

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  भारत  में  रह  गये

 ै
 सरदार  हुक्म  सिंह  क्या  गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 १९५३-५४  में  संवरण  द्वारा

 omicer > लि

 और  यथा  समय  सदन  पटल
 रखी

 पदोन्नति  करने  के  लिये  विभागीय  Qed  जायेंगी ?
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 केन्द्र  में  प्रशासन  तंत्र  तथा  कार्य  प्रणाली  सम्बन्धी  बेद  द

 =
 हाथ  करघा  उद्योग |  है  दि  लिये  साड़ियों  तथा  मोतियों  के  उत्पादन  के  संरक्षण
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 लोक-सभा  वाद  विवाद

 VHA AT  के  अतिरिक्त  कार्यवाही )

 no —————eeeeaeeeaeeee  ee

 व dy  YRS

 विहित की  गई  हैं  जो  गई  सेवा  के  जज

 नहीं  विधेयक  को  राष्ट्रपति  a

 लाक  सभा  सिफारिश  के  बिना  पुरःस्थापित  नहीं  किया

 जा  I
 3  श्र

 |  अ  विधेयक को  पुरःस्थापित करने  के  समय

 सभा  सवा  आठ  समवेत  हुई  यह  च्, प्राक्षप  नहीं  उठाया  गया  था  परन्तु  इस  से

 वर्तमान  ऑ्रापत्ति  पर  रोक  महीं  लगाई  जा महोदय  पीठासीन

 प्रश्नोत्तर  सकती
 |

 इसਂ  प्रदान  पर  विवेकपूर्ण  एम

 तक  प्रस्तुत  किये  गये  थे  कौर  सभा नेत्री  ने भाग

 ९-१०  स०  पीठ  wet
 का

 निबटारा  मुझ  पर  छोड़  था
 ।

 सदन  पटल  पर  रखे  गयें  पत्र
 में  प्रत्येक  तके  को  wat  wa  नहीं

 विनियोग  लेखे  तथा  ATT),  १९५१-५२
 परन्तु  सामान्य ढंग  से  इस  का  हल  प्रस्तुत

 और  लेखा  परीक्षा  १९५ दे  |

 वित्त  मंत्री
 सी०  डी०

 :

 में  संविधान के  अनुच्छेद  exe(e)  के
 अधीन  mia  प्रदान  के  समर्थकों  ने  मुख्यतः

 विनियोग  लेखें  तथा  ATT),  PERN  इस  तक  का  प्रधान  लिया  हैं  कि  सरकारी

 तौर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  REF

 अथवा  समवाय  की  जिसਂ के
 पटल  पर  रखता  हूं

 ।
 में  रखे  गये

 देखिये  सं०  एस-१३८/५४.]
 सम्बन्ध  में  विवरण  ख  में  शुल्कों का  उपबन्ध

 सम्बन्धित  समवाय  के  प्रति  की  गई  सेवा

 नहीं है  ।  पंजीबद्धता से  ya  समवाय  का
 समवाय  विधेय्रक--समा प्त  अस्तित्व नहीं  होता  इसलिये कल्पना  द्वारा  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  पी०  डी०
 कहा  जा  सकता  कि  वे  शुल्क  अस्तित्व  के  पूर्वे

 देशमुख  द्वारा  २८  अ्रप्रैलਂ  को  प्रस्तुत  किये  गये  ही  समवाय  की  सेवा  के  शुल्क  हें  ।  यह  ६

 प्रस्ताव  पर  चर्चा  प्रारम्भ  होगी  ।
 बुद्धिगम्य  प्रतीत  होता  है  परन्तु  यह  गलत

 श्री  यू०  एम०  त्रिवेदी  ने  पहली  तिथि  को  जैसे  कि  यह  तक  दृढ़ता  पु  क  प्रस्तुत  किया

 एक  wife  प्रश्न  उठाया  था  fe  समवाय  सकता है  fe  उपचारिका  द्वारा  बच्चे की

 विधेयक  में  प्र नू सूची  १  के  विवरण  ख  के  सुरक्षित  उत्पत्ति  के  लिए  की  गई  माता की

 उपबन्धों  में  कतिपय  देवियों  की  कोटियां  सेवा  नवजात  बच्चे  की  सेवा  है  ।  इसी  प्रकार
 142  PSD



 ERR  समवाय  विधेयक  ३  मई  १९५४  hoo

 पंजोबद्धता  के  सम्बन्ध  में  कहा  जा  सकता  है  प्राप्त  होता  इस  प्रकार जो  लाभ  प्रदान

 कि  समय  को  वैध  भ्रातृत्व  प्रदान  करने  के
 fear  जाता  है  उस  पर  किये  गये  व्यय  का

 लिए  यह  उत  के  viaje  सेवा है  ।  एक  भ्रंश  शुल्कों  से  पूरा  किया  जाता  है

 इसलिये  जो  समवाय  झ्र धिक  अंशदान  कर
 सिवाय  Fratyr  के  सम्बन्ध  में  एक  विस्तृत

 सामान्य पहलू  भी  है  ।  इस  का  प्रयोजन
 सकते

 हैं
 उन

 पर  अधिक  शुल्क  लगाया  गया  है  ।

 व्यापार  तथा  उद्योग  को  सुविधाएं  देना  पंजीबद्धता  के  कार्य  से  बड़े  समवायों

 को  लाभ  भी  अधिक  होता  है  ।
 जिप  ये  लोग  जड़े  समवाय  निर्माण  कर  सकें

 शर  साथ  ही  उन  के  दायित्व  सीमित  रहें  ।
 मेरे  विचार  में  आवश्यक  जांच यह  होनी

 इस  मे  प  मान्य  तथा  राष्ट्रीय  हित लाभ  की
 चाहिये

 कि
 क्या  जो  शुल्क  लगाये  गये  हैं  वे

 भी  संभावना  होती  है  ॥
 साधारण  राजस्व  के  लिये  हैं  vara  उन  से

 झप  अधार  पर  यह  अवसायक  हो  जाता  है
 किसी  fag  प्र दया सनीय  व्यवस्था  का  व्यय

 कि  रूप  उपायों  को  आरम्भ  करें  शर  उन  के  पुरा  किया  जाना  ख सेਂ  यह  स्पष्ट

 संचालन  को  सुविधाएं  दें  जिस  से  प्रतिनिधिक  पता  चलता  है  कि  ये  सामान्य  राजस्व

 लोगों  को  रोज़गार  मिन  सके  छोटी  मोटी  प्रयोजनों  के  लिये  विहित  नहीं  किये  गये  ॥

 प्रत्येक  शुल्क  की  मद  के  लिये  नीतिगत  सेवा  का बचतों  में  गूंजो  लगायें  जिन  का  प्रयोग  राष्ट्रहित

 के  लिए  किया  जा  सके  ।  इस  विचार  से  संयुक्त  उल्लेख है  ।  इस  प्रकार के  कार्यों में  प्रत्येक

 स्टाक  सेवायों  के  निबन्धों की  प्रशासन  निश्चित  सेवा  पर  निश्चित  व्यय  at  गणना

 व्यवस्था  शर  उन  के  कार्यालय  इत्यादि  भी  नहीं  कीਂ  जा  सकती  ।  उच्चतम  न्यायालय  के

 एक  लाभ  हैं  ।  मत  यह  उचित  गौर  न्यायसंगत  एक  निर्णय  में  यह  कहा  गया  है  कि  यह  प्रमाणित

 है  कि  जिन्हें  यह  सुविधा  मिलती  है  वे  इस  के  नहीं  हो  सकता  fe  सरकार  द्वारा  संग्रहीत

 व्यय में  कुछ  अंशदान  करें  |  यदि  राज्य  द्वारा
 किये  गयें  शुल्क  किसी  विशेष  सेवा  पर  किये

 समवाय  के  निरीक्षण  गये  व्ययਂ  के  बराबर  हैं  ।

 श्र  नियंत्रण  द्वारा  aaa  उत्तरदायित्व

 यह  तके  भी  प्रस्तुत  किया  गया  था  कि
 शर  सुरक्षा का  लाभ

 न
 हो  तो  वायद  ही  कोई

 राज्य  के  उपक्रमों  अथवा  गैर  सरकारी  उपक्रमों
 क्योंकि  ये  शुल्क  संचित  निधि  में  जमा  किये

 जाते  हूँ  इसलिये  वे  सामान्य  राजस्व  वर्ग
 में  अपनो  पूंजी  लगाये  ।  इसलिये  इस  सम्बन्ध

 संचित  निधि  से  afore  राजस्व  श्र
 में  उठाई  गई  विभिन्न बातों  पर  चर्चा की

 व्यय  के  लेखे  जोखे  की  व्यवस्था  से  है  इसलिये
 आवश्यकता नहीं  रहती  ॥

 इस  द्वारा  यह  निर्णय  नहीं  किया  जा  सकता  कि

 यह  सत्य  है  कि  शुल्क  कीਂ  दर  कुछ  मामलों  विशेष  कर  fra  प्रकार  का  है
 ।

 वह  शुल्क है

 में  क्रमानुसार  कम  अधिक  विहित  की  गई  हें  अथवा कर  ?

 अर  लगभग  एक  ही  प्रकार  की  सेवाओं  के
 विवरण

 ख
 में  यह  स्पष्ट  उल्लेख  होने

 लिए  क्रमानुसार  कम  अधिक  दरें  ली  जाती
 पर  कि  ये  शल्क  सामान्य  राजस्व का  साधन

 हैं  !  परन्तु  मद  की  दौर  ध्यान  नहीं  यह  देखने
 की

 झ्रावश्यकता  नहीं  रह

 नदी  कर  उस  मूल  लाभ  की  कौर  ध्यान  देना  जाती  f  इन  के  लेखे  gan  रखे  जाते  हैं

 चाहिये  जो  पंजीबद्ध  समवाय  को  विधेयक  के  अथवा  नहीं  कौर  इन  राशियों  को  निश्चित
 wait  खर्चीली  प्रशासन  व्यवस्था  द्वारा  व्यय के  लिए  रखा  जाता है  अथवा  नहीं  ।  इतना
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 प्राप्ति  के  लिए  इस  में  श्रेष्ठ  अंशदान  करना ही  पर्याप्त  है  फि  संग्रहीत  शुल्क  किसी  विशेष

 सेवा  के  लिए  किये  we  व्यय  के  लगभग  बराबर  चाहिये  |  मुझे  सन्देह है
 कि  हमारे

 हों  ।  ग्राम  का  कोई  चादर  होगा  |

 वाद-विवाद  पं  वाणिज्य  मंत्री  ने  सदन

 का  ध्यान इस  झोर  दिलाया था  कि  सब
 माननीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री

 ने  कहा है  कि  हमारे  te  की  शझ्रथेव्यवस्था में
 मांगों  में  एक  स्तंभ  में  की  गई  के  लिए

 राजस्वों  के  रूप  में  प्राप्त  किया  war  राजस्व
 संयुक्त  स्टाक  सेवायों  का  केवल  दूसरा  दर्जा

 है  ।  इस  से  पता  चलता  है  कि  सरकार  की
 दिखाया गया  है

 विचार धारा  कैसी  है  ।  यह  प्रायोजित

 यर  यह  सत  है  कि  प्रौचित्य  प्रदान
 व्यवस्था  में  हास्यास्पद है  ।  उन्हो ंने  धनीਂ  वर्ग

 at  बहुत  at  बुराइयों  का  उल्लेख  करते  हुए नियमानुसार  नहीं  है  कौर  विधेयक  तथा  यह

 प्रस्ताव  नियमानुसार  प्रस्तुत  किये  गये  हें  ।  कहा है  कि  हम  इसे  इस  लिए  सहन  करते  हैं

 इन  के  लिए  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  की  क्योंकि  हम  इस  के  बदले  ag  वर्ग  व्यवस्था

 आवश्यकता  नहीं  ।  स्थापित  नहीं  सकते
 ।.

 आयोजित

 अरथ  व्यवस्था के  सम्बन्ध  में  तो  सरकार  को

 दूसरी  आत  यह  1.0  गई  थी  कि  इस
 यह  कि  या  वह  सामाजिक

 विधेयकਂ  के  अधिनियमितਂ होने  पर  संचित
 अधिक  अध-व्यवस्था  में  क्रान्ति  का  पथ

 निधि  में  से  व्यय  होगा  war  विधेयक  को  प्रदर्शन  करे  या  इसਂ  का  संबंधी  विरोध  करे  |

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  के  बिना  पारित  नहीं  क्योंकि  वह  इस  का  पथ  प्रदर्शन  नहीं  कर  रहीਂ
 किया  जा  सकता  ।

 इस  लिए  वह  निश्चय हीਂ  श्रमिक  विकास  में

 इस  सम्बन्ध  में  में  वित्त  मंत्री  की  ओर  से  अड़चनें पैदा  कर  रही  है  ।

 एक  पत्र  दन  पढ़  कर  सुनाना  चाहता  हूं  ।

 में  इस  बात  से  सहमत  नहीं  कि  हम
 उस  में  लिखा  है  कि  को  समवाय

 विधेयक के  विषय  की  सुचना
 दी

 गई  है  श्र
 प्रबन्ध  अभिकरण  प्रणाली  के  स्थान  पर

 शर  कोई  प्रणाली  स्थापित  नहीं  कर  सकते  ।
 उन्हों  ने  लोवा  सभा  से  सिफारिश  की  है  कि

 इस  विधेयक  पर  चर्चा  की  जाये  इसਂ  प्रकार
 यदि  ore  ही  हम  सदन  में  कह  दें  कि  Peus  के

 पश्चात  प्रबन्ध  अ्रभिकरण  प्रणालीਂ  समाप्त

 इस  प्रश्न  पर  झ्र  चर्चा  की  आवश्यकता  नहीं
 कर  दी  जायेगी तो  उस  का  प्रीत  करने  में  कोई

 रह  जाती  |
 रुकावट  नहीं  सकती  ।

 अंब  इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  आरम्भ  FT  पूठ  मालवीया से  ले  कर  के  ०  टी ०  दाह  तक

 जाये  शर  यह  ध्यान  जाये  कि  yar
 सदा  प्रबन्ध  अभिकरण  प्रणाली  का

 संदीप
 पंद्रह  मिट  में  अपना  भाषण  समाप्त

 विरोध होता  रहा  है  ।
 करे

 जाकर  दास  atta  पीठासीन
 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी

 उत्तर-पूर्व  )
 :

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  प्रोफेसर  Fo  टी०  शाह  ने  अपनी

 कि  उन्हो ंने  १६१३  के  पश्चात्  पुतःसमवाय  औद्योगिक  वित्त  पर  राष्ट्रीय  योजना  समिति

 विधियों  का  पहला  विस्तृत  प्रारूप  प्रस्तुत  किंया  प्रतिवेदन--में  इन  प्रबन्ध  अ्रभिकरणों

 के
 सम्बन्ध

 में  कहा  है  कि  ये
 आदिकाल

 सें  चले
 उन्हो ंने  हमें  यह  भी  कहा  कि  चाहे

 हमारी  विचारधारा  कुछ  भी  हों  हमें  उद्देश्य  हुए  पशु  हें  जो  सारा
 लाभ

 छीन  लेने  के
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 लिए  उपक्रमों  विस  करते  उन्हों ने  लिखा  है  कि  बम्बई के  एक  पूंजीपति

 शर  उन्हों  ने  कहा है  कि  श्रेष्ठि-चत्वरों  द्वारा  जिन
 का

 में
 नाम  नहीं

 ५५  समवायों  के

 औद्योगिक  वित्त  की  व्यवस्था लगभग  एक  संचालक हैं  ।  उस  के  बाद  उन्हों  ने  पुस्तक  के

 प्रकार
 का  जमाने  ।  उन्हों  ने  प्रबन्ध  झ्भिक्ररणों  पृष्ठ  ३५  पर  लिखा है  कि  ३,७२८  संचालक

 को  सर्वथा  संस्थाएं  बताया है  शौर  कहा  पदों में  से  १,०  २८  पदों पर  ६१
 संचालक  काम

 है  इन्हें  शीघ्र  अतिशीघ्र नष्ट  कर  देना  कर  |  २०  व्यक्ति  ८०५  संचालक पदों

 चाहिये  ।  देश  में  भारतीय  विदेशी  पर  काय  कर  रहे  हें  इत्यादि  |  इस  प्रकार

 एकाधिकारियों  का  गठ  जोड़  हो  गया  है  ।  २  प्रतिश्त  संचालकों का  लगभग  २९  प्रतिशत

 यह  गठ  जोड़  हमारे  देश  के  लिए  भयानक है  ।  संचालक-पदों  पर  नियंत्रण  है  |

 और  इस  प्रकार  हमारा  waive  स्वराज

 हरसंभव  बनाया  जा  रहा  है  ।  हस  देखते  हें  कि  भारत  में  उत्पादन में

 कोई  fats  वृद्धि  नहीं  हुई  है
 ।

 लोगों  के

 १९२७  में  प्रतीक  बोड़  के  सूती  वस्त्र  सहन  में  भी  सुधार  नहीं  हुआ  है
 ।

 केवल  एक

 जांच  प्रतिवेदन  में  लिखा  है  fe  बम्बई  की  बात  हुई  है  और  वह  यह  कि  प्रबन्ध

 सूती  मिलों  के  REoY  से  ले  कर  १९२४  तक  कर्त्ताओं के  हाथों  में  अपार  धन-राशि जमा  हो

 २०  वर्षो मं  प्रबन्ध  अभिकर्ता प्र ों  को  प्रतिशत  गई  है  ।  बेचारे  अंशधारियों को  कोई  विशेष

 चुकता  पूंजी  ५२  प्रतिदिन  लाभ  नहीं  हुआ  है  ।  बम्बई  अंशधारी  संघ  ने

 १९४०-४७  की  अवधि के  यह  हिसाब कमीशन  दिया  गया  ।  FER  में  यद्यपि  बम्बई

 की  OR  मिलों को  कुल  6,234,208  रुपये  लगाया हैं  कि  अहमदाबाद के  कपड़ा  मिलों  नें

 की  हानि  हुई  किन्तु  प्रबन्ध  श्रभिकर्ताशं  ने  vo  प्रतिशत  लाभ  उठाया  जबकि

 धारियों को  केवल  ३१  प्रतिश्त प्राप्त  हुआ  । कुल  भत्ते  प्रौढ़  कमी  शन  के  रूप  में  ३०,१५७,  ४७७

 रुपये  प्राप्त  किये  ।  इस  से  विदेशी  हितों  के  इसी  प्रकार  कलकत्ते की  पटसन  मिलों  के

 नियंत्रण की  सीमा  भी  पताਂ  लग  जाती है  ।  शुद्ध  लाभ  का  WSR  प्रतिशत प्रबन्ध

 कर्ताओं  के  हाथों  में  गया  और  केवल  ४३२
 इस  के  aKs  पृष्ठ  पर  लिखा  है  कि

 यद्यपि  प्रबन्ध  अ्रभिकर्ताप्रों का  केवल  १२  प्रतिशत  अंशधारियों  को  मिला  यह  तो

 प्रतिशत  समवायों  पर  नियंत्रण  था  किन्तु  इन  प्रबन्ध  अभिकर्त्ता ओं के  काले  कारनामे

 उन  का  प्रतिदिन  ३२  प्रतिशत

 ३०  प्रतिशत  करघों  और  ५३ '  ३०  ऐसी  फर्मे  हें  जो  ऐसे  तरीकों  से  काम

 प्रतिष्ठित  पूंजी  पर  नियंत्रण था  ।  यह  हाल तो
 इच्छा के  अनुसार बनती  रहे  ।  यह  फर्में  पूंजी हमारे उस  उद्योग  का  है  जो  कि  भारतीय
 लगाने का  तो  केवल  नाम  करती  वास्तव

 पूंजी की  प्रगति  का  मुख्य  क्षेत्र  है
 ।

 इस  प्रबन्ध

 अभिकरण  प्रणाली के  विरुद्ध  सभी  ने  प्रबन्ध  अभिकर्त्ता होने  के  नाते  ये  लाभ  का

 अधिक भाग  हड़प  कर  जाती  हें  ।

 wat
 आफ  बिड़ला  हाउसਂ  नामक  पुस्तक  में  इन

 में  प्रजा  समाजवादीਂ  दल  के  नेता  श्री  तरीकों  को  विस्तार  में  बताया  गया  हैं  ।  यह

 अशोक  मेहता  हारा  लिखी  गई  ओस  फर्म किस  ढंग  से  काम  करती हैं  यह  स्पष्ट  कर

 इंडियाਂ  नामक  पुस्तिका  की  कौर  वित्त  मंत्री  दिया  गया  ह  ।  यह  तरीके  कभी  भी  हमारे

 का
 ध्यान  झ्रार्काषत करना  चाहता  हूं  ।  उसमें  देश के  हित  में  नहीं  हो  सकते  हैं

 ।
 किसी
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 देवा  की  आर्थिक  व्यवस्था  इस  बात  पर  नहीं  सुधर  सकती  तो  यह  आपकी  हैं
 ।

 करती  है  कि  लाभ  को  किस  प्रकार  प्रयोग में  यदि  आप  करारोपण  की  नीति  में  जरा

 परिवर्तन  कर  दें  तो  आपको  धन  कीं  कमी
 न

 लाया  जाता  हैं  ।  आयोजित अथ  व्यवस्था  म

 ही  पूंजी  लगाने का  काम  अधिक  स्थायी होता  रहेगी ।  प्रो०  के ०  टी०  शांह  के  ऐसा

 अन्य  प्रकार  की  अथ  व्यवस्थाओं में  कि  उन्होंने  औद्योगिक वित्त  नामक  निबन्ध  में

 एकाधिकारी हित  सब  बातें  अपने  लाभ  के  लिखा  हमें  ३,४००  करोड़  रुपय
 उपलब्ध

 लिये  बना  लेते  हें  ।  इससे  अर्थ  व्यवस्था  हो  सकते  हैं  ।  कम  से  कम  २,५००  करोड़  रुपये

 लित  नहीं  रहती  ।  इस  बात  को  दूर  किया  उपलब्ध हो  जाने  में  तो  कोई  सन्देह ही  नहीं

 जाना  चाहिये  |  हैं  ।  इक् ना मिस्ट  के  अनुसार  ह. बेंकों का का

 ही  १,०५६'९६  करोड़  रुपया  उपलब्ध हो

 अब  में  औद्योगिक  वित्त  को  लेता  हूं  |
 सकता है  ।  यदि  आपके  विचार  में  यह  आंकड़े

 मेरे  विचार  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 बहुत  बढ़ा  कर  बताये गये  हें  तो

 भी
 कम  से

 बनाने  से  पुर्व  सदन  को  उस  पर  पूरी तरह  से  कम  एक  तिहाई  अर्थात्‌  ३५०  करोड़  रुपये  तो

 करने  का  अवसर  दिया  जायेगा ॥
 वास्तव  मिल  ही  सकते  हैं  |

 चित्त के  लिये  इस  बात  की

 रत  है  कि  बैंकों  में
 सुधार  किया  हमारे  देश  के  उद्योगपति  योजना  लागू

 होने  से  १९४७-१९५०  की
 नीति  आदि  में  आमूल  परिवर्तन

 हो  ।  सरकार  न  केवल  वस्तुओं  के  उत्पादन पर
 अवधि में  -  प्रतिवर्ष  ८०  करोड़  रुपये  के  हिसाब

 नियंत्रण  रखे  उनकी  कीमतों  और  से  पूंजी  रहे  लेकिन  योजना  काल  में

 यह घट  कर  Yo  करोड़  रुपये  प्रतिशत हो वितरण  पर  भी  ।  पंजी  के  निर्गमन  पर

 नियंत्रण  होना  चाहिये  ।  विदेशी  फर्मों  की  गई  इस  प्रकार  काम  नहीं  चलेगा  ।  आपको

 अनुचित  प्रतिस्पर्धा बन्द  होनी  चाहिये  |
 निजी  उद्योग को  योजना  के  साथ  साथ  चलाना

 पड़ेगा ।  ae  निश्चित कर  दिया  जाना  चाहिये अधिक  मात्रा  म॑  विदेशों में  से  आयात  नहीं

 किया  जाना  चाहिये  ।  करारोपण  के  सम्बन्ध  कि  अधिक  से  अधिक  ६  १/  ४प्रतिश्त  लभ  लिया

 मे ंभी  सरकार at  वास्तविक नीति  होनी  जा  सकता  में  यह  नहीं  कहता  कि  लोभ

 लिया  ही  न  जाये  ।  उसके  लिये  भी  आप  अ चाहिये ।.  इक्नामिस्ट'” के ५ मार्च के  ५

 १९५४ वाले  अंक  में  १९३९ को  आधार  वर्ष  सीमा  निर्धारित  कर  संकतें हें  ।  सरकार को

 मानते हुए  ag  बताया गया  कि  R34e  चाहिये  कि  वंह  औद्योगीकरण  की  प्रोत्साहन

 दे  ।  वस्तुओं की  कीमतें कम  से  कम  ३० में  पटसन  औद्योगिक  लाभ  बढ़  कर  ६७१९१;

 कपड़ ेमें  44 Qk  चीनी  में  SRO?  हो  गया  |  दात कम  कर  दे  ।  मजदूरी बढ़ा  दे  ।  किसानों

 समस्त  उद्योगों को  मिला  कर  आंकड़  Rok  की  बेदखली  रोक  दे  ।  जब  आप  ऐसा  करेंगे

 हो  गये  थे  यह  हें  औद्योगिक  लाभ  के  आंकड़े  |  तो  आपको  पूंजी  प्राप्त  करने
 में  कोई

 अब आप  ही  बताइये  कि  साधारण  व्यक्ति  के  नाई न  होगी  |

 पास  क्या  बचा  हैं  जो  वह  आपकी  योजनाओं में  में  विधेयक के  खण्ड  ५५३  का  स्वागत

 लगायें  ।  सारा  रुपया  तो  इन  उद्योगपतियों ने  करता  हुं  कयोंकि उसमें  इस  बात  की  व्यवस्था

 खींच  लिया  है  ।  आपको  इन  उद्योगपतियों की  की गई  है  कि  विदेशी  कम्पनियों को  अपना

 ओर  से  अपना  दृष्टिकोण  बदलना  पड़ेगा  संतुलन-पत्र  प्रकाशित  करना  चाहियें  ।  लेकिन

 यदि आप  यह  समझते  &  कि  इन  लोगों  की  साथ  ही  एक  पराजित  लगा  दिया  गयां  है  जो

 सहायता  के  बिना  देश  की  आर्थिक  व्यवस्था  कि  मेरे  बिचार में  निकाल  दिया  जाना  चरंठ्ियें
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 एच०  एन०  मुकर्जी  ]

 यदि आप  विदेशी  कम्पनियों
 को  इतनी छूट  हम  किसी  विशेष  पद्धति को  अपनाना  नहीं

 दे  देते  हें  तो  इस  खण्ड  का  लाभ  ही  क्या  रहता  चाहते  ।  हम  तो  हर  पद्धति  को  अपनाने  के  लिये

 है  ?  नवम्बर-दिसम्बर  १९५३  के  तैयार  हूँ  यदि  ag  हमारे  दृष्टिकोण  से  ठीक  है

 और  उससे  हमारे देश  को  लाभ  होता है  ॥ न्यूज़” में कुछ
 में  कुछ  भारतीय  पूंजीपतियों  ने  इस

 बात का  विरोध  किया  था  कि  बर्मा  शेल  रूसी या  अंग्रेजी  पद्धति का  कोई  प्रश्न  नहीं
 a

 और  प्टडड  वैकुण्ठ  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  नि

 भारतीय  अंशधारी  कुछ  पूंजी  के  २५  म
 स्वीकार  करता  हुं  कि  प्रबन्ध

 भ्र भि करण

 प्रतिशत से  अधिक  पूंजी  नहीं  लगा  सकते  हैं  पद्धति ठीक  नहीं  है  पर  इसे  हटाने में  भी

 और  ना  ही  वे  मतदान  दे  सकते  हैं  ।  यह  कुछ  समय  लगेगा  ।  यहीं  बात  राष्ट्रीयकरण के

 ऐसी  बातें हें  जिनकी  ओर  में  आपका
 ध्यान  सम्बन्ध  में  भी  लागू  होती  ह  ।  निजी  sari

 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  ऐसी  दाँतों  पर  को  आप  एक  दम  से  बन्द  नहीं  कर  सकते  शहर

 विदेशी  पूंजी  को  आमंत्रण  देना  कहां  तक  राष्ट्रीयकरण  के  fet  हमें  अपने  आपकों

 ठीक है  ?  तेयार करना  पड़ेगा

 अन्त  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब

 इस  विधेयक  a  साधारण  व्यक्ति  का  भी

 ध्यान रखा  गया  हैं  ।  साधारण  व्यक्ति  या  तो

 तक  आपका  दृष्टिकोण  नहीं  बदलता  है  तब  तक
 अंशधारी होता  है  या  वह  रुपया जमा  करनें

 इस  प्रकार  के  विधेयको ंसे  कोई  लाभ न  हो
 वाला  होता  है  ।  दोनों ही  तरह  से  उसके  हितों

 सकेगा  ।  आप  अपना  दृष्टिकोण  व्यापक
 का  ध्यान  रखा  गया  है  ।  लेकिन  इस  सम्बन्ध

 बनाइये और  तब  ही  आप  इस  देश  की  आर्थिक

 को  सुधारने में  सफल  हो  सकते  हैं  ।
 में  में  एक  बात  कहना  चाहता  हुं  कि  महाराष्ट्र

 में  अनेक  कम्पनियां  ठप्प  होती  जा  रही  हैं  ॥

 में  चाहता हूं  कि  सरकार इस  ओर  ध्यान दे  ॥
 थी  एम०  डी०  जोशी

 :
 में  इस  विधेयक  का  दो  बातों  के  लिये

 इस  कानन  के  अंतगर्त  केवल  उच्च

 लय  में  कार्यवाही  आरम्भ की  जा  सकती  है  +
 स्वागत  करता  हूं--पहली  तो  यह  कि  इससे

 कुछ  असमानताएं  दूर  होती  हैं  और  दूसरी  यह

 कम्पनी  कानून  कमेटी  ने  अपनी  रिपोर्ट  में

 कि  इससे  साधारण  व्यक्ति  के  साथ  न्याय  करने
 इस  बात पर  विवार  किया  था ।

 वह  इस  निश्चय पर  पहुंची थी  कि  इस  मामले
 का  प्रयास किया  गया  है  ।

 के  सम्बन्ध  में  जिला  न्यायालयों  का  क्षेत्रा

 प्रबन्ध  अभिकरण  पद्धति  की  निन्दा  हर
 fare get  लिया  जाये  ।  यदि  आप  साधारण

 व्यक्ति की  सहायता  करना  चाहते  तो  उसे
 ओर  से  की  गई  है  ।  कड़ी  आलोचना  किये

 इने  मामलों के  सम्बन्ध  में  जिला  न्यायालयों में
 जान  के  एचय्चान  भी  में  अनुभव  करता  हूँ  कि

 कार्यवाही  आरम्भ  करने  का  भी  अधिकार
 अभी az  समय  नहीं  आया  हू  जब  हस  इस

 दीजिये  ।  इससे  उसको  काफी  लाभ  होगा  ॥
 पद्धति का  त्याग  कर  सकते  हें  ।  मेरे  माननीय

 मित्र  श्री  साधन  गुप्त  न  कहा  था  कि  क्योंकि
 श्री ह ७  सी०  सोनिया  :

 बर  सभापति  आपने  कृपा  करके  मुझे  जो
 हम  अंग्रेजों  के  शासन  में  रह  चुके  हें  इसलिये

 हम  उनकी  पद्धतियों को  छोड़ना  उट्ठीं  चाहते
 समय  दिया हू  उसके  for  में  आपका  आभारी

 लेकिन  यदि  उनकी  कोई  बात  अच्छी  है  तो  इस  बिल के  सम्बन्ध में  मुझे  थोड़ी
 सी

 उसे  अपनाने  में  क्या  आपत्ति हैं  ?  वास्तव  बातें  कहनी  हू  ।
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 पहली  बात  तो  यह  है  कि  यह  बिल  बड़ा  सम्बन्ध  में  किसी  बात  को  बताने  का  ह  ्क़

 रुखा  बिल  इसमें  सब  लोगों  को  दिलचस्पी  अपने  लिये  महफ़ूज़  रक्खा  है  और  इस  बात
 को

 नहीं हो  सकती  ।  जिस  कि  पिछले  सेशन  कहा  गया  हैं  कि  इस  बिल  की  जो  अलग  अलग

 के  ख़त्म होने  पर  इस  बिल  की  पोथी  मेम्बरों  धारायें  हूं  वह  सरकारी  कम्पनियों  के  ऊपर

 को  दी  हमने  घर  पर  जा  कर  za  बिल  लागू  हों  या  न  इस  बात  का  निश्चय  करना

 को  स्टडी  करने  का  विचार  किया  और  सरकार ने  अपने हाथ  में  रक्खा  है  |  में  सेलेक्ट

 दस  दिन  तक  में  उसको  स्टडी  करता  रहा  कमेटी  के  मेम्बर  साहब  से  इस  सम्बन्ध  में

 लेकिन  इसके  बाद  में  उसमें  ज्यादा  दिलचस्पी  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इस  धारा  को  इस  तरह

 से  रक्खें  जिसमें  सरकार  इस  बात  के  लिये ले  सका  ।  सिर्फ  दो  सवाल  ऐसे  थे  जिन

 सवालों ने  मुझे  इस  बिल  के  सम्बन्ध  में  और  लाचार  हो  कि  ag  इन  कम्पनियों  कै  बारे  में

 जयादा  स्टडी  करने  के  लिए  लाचार  किया  और  इस  हाउस को  ज्यादा  जानकारी दे

 भाग्य से  मुझे  कम्पनी  लॉ  कमेटी  की  रिपोर्ट  भी
 ~

 क्योंकि  में  समझता  हूं  कि  इस  हाउस का  हुक

 साथ में  मिल  उस  रिपोर्ट को  मेंने  बड़  है  कि  उन  कम्पनियों  के  बारे  में  आवश्यक

 ध्यान  से  देखा  और  इसलिये  में  आपके  सामने  जानकारी  प्राप्त  करे  और  यह  बातें  जाने

 अपने  विचार  थोड़े में  प्रस्तुत  करता  हं
 ।  कि  सरकार उन  कम्पनियों को  किस  तरह  से

 चला  रही  है  ।  मुझे  इस  बात  का  भान  हू  कि

 मेंने  आपसे  कहा  है  कि  दो  सवाल  ऐसे  दारू  में  जो  काम  जाते हैं  उनमें

 थे  जिन्होंने मुझे  इस  बिल  को  स्टडी  करने  के  नुकसान  होता  तरह  तरह  की  हानियां होती

 लाचार  किया  और  उनमें  से  पहला  ह  लेकिन  इसका  यह  मतलब  नहीं  है  कि  उनके

 सवाल  यह  था  कि  में  इस  बात  को  जान  लूं  सम्बन्ध  में  सब  बातें  खुब  अच्छी तरह  से

 कि  सरकार ने  हाल में  जो  बहुत सी  प्राइवेट  जान  बूझ  कर  अगर  सरकार  ने

 कम्पनियां  पब्लिक  पेशतर  में  खड़ी की  हुई  ऐसा  किया  तो  इसका  नतीजा  सिर्फ़  यह  होगा

 हूं  और  जिनके  ऊपर  इस  देश  के  गरीब  कि  लोग  उनमें  ज्यादा  दिलचस्पी  नहीं  लेंगे

 मियां  का  करोड़ों  रुपया  लगाया  गया  हैँ  उत  और  सरकार के  कंडीश  को  इससे  नुक़सान

 कम्पनियों के  सम्बन्ध में  जब  जब  इस  हाउस  पहुंचेगा ।

 में  सवाल  उठता है  तो  सरकार  कह  देती है  कि

 यह  प्राइवेट  कम्पनियां उनके  बारे  में  अभी  दूसरी  बात  जिसने  मुझे  इस  बिल  के  सम्बन्ध

 जानकारी  देना  वाजिब  नहीं  है  और  समय  आ.ने  में  स्टडी  करने  के  लाचार  किया  वह

 पर  उनके  बारे  में  जानकारी  दी  जायगी  ।  इस  फारेन  कम्पनियों  का  मामला है  ।  इस  देश  के

 arent  और  इस  सभा  के  बहुत  से  मेम्बर
 तरह  से  बात को  टाल  दिया  जाता है  तो  में  ने

 सोचा  कि  लायद  इस  बिल  में  उन  कम्पनियों  साहिबान  इस  देश  में  विदेशी  कम्पनियों  ar

 के  सम्बन्ध  में  कोई  विद्वेष  वात  का  ब्यौरा  हो
 जो  जाल  बिछा  हुआ  है  उनमें  इस  देश  के  रहेंगे

 जिससे  कि  यह  बात  जानी  जा  सके  कि  उनमें
 वालों  की  काफी  पूंजी  लगी  हुई  vat  सेਂ

 कितना  रूपया  लगा  हुआ  कितनी उनसे
 नवीन  फ़ायदे  का  करोड़ों  भ्या  हर  साल  ले

 आमदनी  होती  2  आर  कितना  उनका  खर्चा  जाती  उसके  सम्बन्ध में  इस  देश  के  हर  एकਂ

 -  अ न  थे  वात  शायद  इस  बिल  में  आ  सकती
 विचारशील  आदमी  को  जानकारी  प्राप्त  करना

 इसलिये मेंने  इस  बिल  को  ध्यान से  देखा  बहुत  आवश्यक  है  और  उस  दृष्टि  से  यह  एक

 लेकिन  मुझे  मालूम हुआ  कि  इस  बिल  की  बड़ा  भारी  सवाल हूं  और  उसी  सवाल न  मूझे

 घारा  ५७५  में  सरकार  ने  अपनी  कम्पनियों के  इस  बात  के  लियें  लाचार  किया  कि  में  उनके
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 सम्बन्ध में  इस  बिल  में  कौन  कौन  सी  बातें  का  दिया  जाना  में  किसी  तरह  भी  मंजूर  नहीं

 हैं  उनको  ज़रा  देखूं  ।  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  बड़ी  कर  सकता  ।

 भारी  मायूसी  हुई  जबकि  मेंने  इस  बात  को

 चौथी  बात  यह  है  कि  इस  मैनेजिंग  एजेंसी देखा कि  सरकार  ने  उन  फ़ारेन  कम्पनियों को

 ae  तमाम  रिआयतें  दे  रक्खी  हें  जिन
 सिस्टम  के  सम्बन्ध  में  यह  जो  पहली  टर्म  पन्द्रह

 रिआयतों  की  मुस्तहक़  इस  देश  की  कम्पनियां  ay के  लिये  होना हैं  और  फ़िर  १०,  0.0  साल
 a

 नहीं  न  ।
 में  सेलेक्ट  कमेटी  के  मेम्बर  साहबान

 के  लिये  मैनेजिंग  एजेंट  का  हमें  एक्सचेंज  होना

 से  दरख्वास्त  करूंगा  कि  फारेन  कम्पनियों  की  इस  तरह  का  कंट्रैक्ट  होना  गैर  वाजिब  खत

 रिआयतों के  सम्बन्ध  में  इस  बिल  में  जो  है  इसके  पक्ष  में  यह  दली  दी  सती  है  कि

 जो  बातें
 दी

 गयी  हें  उन  बातों  के  ऊपर  वह  पन्द्रह  TT  का  ठेका  उनको  इसलिये  दिया  जाता

 ज़रा  गौर  फरमायें  और  अगर  हो  सके  तो  उन  है  क्योंकि  शायद  बहुत  सी  इंडस्ट्रीज  ऐसी हो

 रिआयतों  को  इस  देश  की  कम्पनियां  जिन्होंने  सकती हें  जिनमें  पन्द्रह  वर्ष  से  पहले  फायदा न

 इस  देश  की  सेवाएं  बहुत  दिनों  से  की  हें  उनसे  दिखाई  सम्भव  कि  कम्पनियां पह

 ज्यादा  रिआयतें  उन  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  वर्ष  के  पहले  फ़ायदा  न  तो  इसमें

 उपभोग  करने  का  मैं  कोई  ज्यादा  सबब  नहीं  जिंग  एजेंट्स  लोग  क्या  करेंगे  और  उनको  कसे

 देखता  हूं  ।  इसलिये  मेरी  राय  में  अगर  सेलेक्ट  फ़ायदा  हो  इसलिये  पन्द्रह  साल  का

 कमेटी  के  उन  धाराओं  को  जो  ५५०  ठेका  देना  वाजिब  माना  गया  है  और  फिर

 से  ५६८  तक  चली  गयी  हू  उनके  बारे  में  विचार  बाद  में  दस  साल  के  लिये  एक्सटेंशन  रक्खा

 करें  और  उनको  कभ  करनें  की  बात  सोचें तो  गया  में  समझता  हूं  कि  यह  समय  कम  कियां
 अच्छा  होगा  |  जाना  चाहिये  और  में  इसके  सम्बन्ध  में  भी

 आपसे  गौर  करने के  लियें  निवेदन  करूंगा  |

 तीसरी  बात  मैनेजिंग  एजेंसी  सिस्टम  के

 सम्बन्ध  में  और  मैनेजिंग  एजेंसी  सिस्टम  इसके  सिवा  रिजोल्यूशन के  बारे  में  यह

 के  सम्बन्ध  में  मेंने  काफ़ी  विचार  किया  तो  दावा  किया  गया है  कि  पहले  की  अपेक्षा  शेयर

 मुझे  मालूम  हुआ  fe  इंडस्ट्रियलाइज़ेंशन  का  होल्डर्स  की  अब  काफ़ी  वक़अत  कम्पनी  के

 हव्वा  जब  तक  हमारे  सामने  है  तब  तक  मैनेजिंग  मेनेजमेंट  में  हो  में  इस  बात  को  नहीं
 os

 एजेंसी  सिस्टम  से  हम  बच  नहीं  मानता हुं  ।  इसलिये  नहीं  भारती  कि

 क्योंकि इस  देश  में  इंडस्ट्रीज़ को  चलाने  का  हज़ार  परसेंट से  ज्यादा  होने  पर  स्पेशल

 और  साधारण  आदमियों  से  पूंजी  एकत्र  करके  ्  पास  किया  जा  सकेगा  ।  अब  स्पेशल

 उसे  इन्डस्ट्रीज  में  लगाने  का  बहुत  कम  लोगों  रिजोल्यूशन  जो  है  जिसके  मुताबिक  मैनेजिंग

 को  अनुभव है  और  जिन  लोगों  को  अनुभव  है  एजेंट  को  हटाया  जा  सके  या  जो  शर  दूसरी

 वह  उससे  काफ़ी  लाभ  उठाते  हैं  लेकिन  तो  भी  कम्पनियों  में  जो  मैनेज  करते  हैं  इसमें  इस

 मेरी  समझ  में  जब  कम्पनी शुरू  हो  या  न  हो  खास  wert  का  पैसा  लगा  सके  fan  ७५

 उसे  फ़ायदा  होता  हो  या
 न

 होता  हो  लेकिन  फ़ीसदी  शेयर  होल्डर  की  राय  आने  यह

 ५०  हजार  रुपया  सालाना  उसके  सिर  पर  गैर  वाजिब  इसको  ८०  या  ९०  परसेंट  तक

 मैनेजिंग  एजेंट  का  शुल्क  रख  देना  यह  ले  जाना  और  उसी  की  स्ट्रेंथ पर  स्पेशल

 वाज़िब  इसलिये  जव  तक  फ़ायदा  न  हो  तब  रिजोल्यूशन का  पास  होना  यह  मुझे  वाजिब

 तक  मैनेजिंग  एजेंट  od  भारी  फ़ीस  समझ  में  नहीं  आता  इसलिये  इस  सम्बन्ध
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 में  भी  में  प्रवर  समिति  से  आग्रह  करूंगा  कि  इंडस्ट्रियल  फाइनेंस  डेवेलपमेंट

 कारपोरेशन और  नहीं  मालूम  कितने
 वह

 इसको  देख  |

 रोशन  हमारी  सरकार  खोलती जा  रही  है

 मैनेजिंग  एजेंट्स  लोग  या  डाइरेक्टर  छोग  और  उनमें  से  वह  उद्योगपति  मनमाना  धन

 अपनी  जिन  कार्रवाइयों  के  कारण  इतने  बदनाम  अपने  उद्योगों  के  लिये  ले  रहे  हें  तथा  उनका

 हैं  कि  इस  बिल  के  ऐक्ट  बन  जाने  के  बाद वह  इस  बात का  दावा  कि  वह  लोगों  से  पूंजी  एकत्र

 इसके  मुताबिक  कुछ  कम  कर  सकेंगे  या
 करते  हें  बहुत  कमजोर  होता  जा  रहा  है

 |
 इस

 इस  बात॑  का  दावा  न  तो  इस  बिल  के  सम्बन्ध  लिये  जब  वह  लोग  अपने  काम  जो  कि

 में  जांच  करने  वाली  कम्पनी ला  कमेटी  नें  पूंजी  एकत्र  करने  का  वह  पहले  किया  करते

 ही  किया है  और  न  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  आज  करने  में  समर्थ  नहीं  रहे  हें  तो  कोई  वजह

 साहब  ही  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  दिखती  है  कि  उनको  इतने  बड़े  बड़ें

 नान  के  साथ  कह  सकते  हैं  ।  यह  बात  जरूर  है  मुनाफे  कानून  के
 जरिये

 से  दिलाये  जायें
 ।

 कि  जब  तक  प्राइवेट  सेक्टर  और  प्राइवेट  में  समझता  इस  सम्बन्ध  में  प्रवर

 सेक्टर  के  करा  हम  इंडस्ट्रियलाइज़ेदान करना  समिति  को  और  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर

 चाहते  तब  तक  यह  एक  ऐसा  कड़वा  घूंट  साहब  को  और  ज्यादा  ध्यान  देने  की

 जिसे  हमें  अपने  गलेਂ  के  नीचे  उतारना ही  इयकता हैं  |

 पड़ेगा  ।  लेकिन  तो  भी  नेशनालाइजेशन के
 इन  चन्द  विचारों  के  साथ  में  इस  बिल  का

 लिये  हम  आज  care  नहीं  हूँ  और  वर्षों  तैयार
 स्वागत  करता  हूं  ।

 नहीं  हो  इस  बात  का  प्रत्यक्ष  सबूत  यह

 हैं  कि  जिन  उद्योगों  को  सरकार  ने  अपने  हाथ
 श्री  qo  एस०  त्रिवेदी  :  इस

 विधेयक  के  प्रस्तुत  करने  पर  में  सरकार  को में  लिया उनका  इन्तजाम बहुत  बुरी  तरह

 से  किया  जा  रहा  इसलिये  नैशनलाइजेशन  बधाई  देता  हूं  ।  मेरा  यह  मत  है  कि  हमारी

 की  बात  सोचना  अभी  बेकार  हैं  ।  adam  आर्थिक  परिस्थितियों  के  अन्तरगत

 प्रबन्ध  अभिकरण  पद्धति
 को

 हटाना  सम्भव
 मान्यवर  सभापति  यह  बातें

 नहीं है  ।

 हैं  जिनकी  तरफ  में  प्रवर  संचिति  का

 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  मुझे  वास  हैँ
 सबसे  पहले  में  विधेयक  के  प्रारूप  की  चर्चा

 छि  ae  ही  प्रवर  समिति  उनमें  कुछ  थोड़ा
 करूंगा  |  परिभाषा  खंड  के

 निगमਂ  दादों  जिनका  समवाय  विधि  में
 बहुत  सुधार  कर  लेकिन  यह  बिल  जसा

 अधिकतर  वैसा  ही  पास  और  जो
 बहुत  महत्वपूर्ण  स्थान  परिभाषित  नहीं

 प्राइवेट  सेक्टर  का  भूत  हमारे  सिर  पर  सवार  किया गया  स्वयं  संविधान में  इसकी

 भाषा  नहीं  की  गई  है  ।  में  चाहता हूं  कि  इन
 हुअ  है  उससे  छुटकारा  पाना  नितान्त  इलम

 शब्दों  की  स्पष्ट  रूप  से  परिभाषा  दी  जाय  ।
 मालूम  होता  है  ।  आज  प्राइवेट सेक्टर  वालों

 लोग  इस  बात  को  कहते  बड़े  बड़े  मैनेजिंग  कम्पनियों और  संघों  के  बनाने  पर  जो

 एजेंसी  हाउसेस  और  पूंजीपति  लोग  इसਂ  बात  पाबन्दी  लगाई  गई  है  वह  केवल  नकारात्मक

 का  दावा  करते  हैं  कि  वह  इस  देश  के  आदमियों  प्रकार  की  है  ।  केवल  यह  कह  देना  काफ़ी  नहीं

 की  पूंजी  को  अपनें  उद्योगों  में  लगाते  हैं  और  है  कि  इतने  व्यतीत  मिल  कर  कोई  कम्पनी

 इस प्रकार  से  वह  देश  की  उन्नति  कर  सकते  या  संघ  नहीं  बना  आवश्यकता इस

 ह  लेकिन  मेरी  समझ  में  यह  आता  है  कि  बात  की  घोषणा  करने  की  है  कि  इस  प्रकार  से
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 किसी  कम्पनी  का  बनाया  जाना  अवैध  का  रजिस्टर्ड  कार्यालय  उसके  मुख्य  कार्यालय

 उसके  द्वारा  किये  गये  सारे  सौदे  अवैध  होंगे
 से

 अलग  नहीं  हो  ।  में  आशा  करता  हूं  कि

 और  ag  किसी  से  कोई  sat  या  समझौता  प्रवर  समिति  ऐसा  अवश्य  करेगी  |

 नहीं  कर  सकती  ।  भागिता  अधिनियम  में  हमारे

 यहां इस  तरह के  कुछ  उपबन्ध हैं  ।  में  चाहता
 बैंकिंग  समवाय  विधेयक  पर  चर्चा  करते

 समय  हमने  इसमें  यह  व्यवस्था  की  थी  कि

 हूं  कि  इस  विधेयक में
 भी

 ऐसे  ही  कुछ  उपबन्ध

 किये  जायें  |
 यदि  किसी  बेकिंग  समवाय  का

 सचिव  था  ieee  कोई  गलत  काम  करेगा

 जहां  तकਂ  कम्पनियों  के  ज्ञापनों  का  प्रश्न
 तो  उसे  इसकी  भारी  सज्जा  मिलेगी  ।  मुझे  यादे

 इनमें  यह  दिया  होता  है  कि  कितना  रुपया  है  कि  इस  पर  काफ़ी  लम्बी  बहस  हुई  थी

 उधार  लिया  जा  सकता  कितना  दिया  जा  और  हमने  इन  गलतियों  को  हस्तक्षेप्य  अपराध

 सकता  कितनी  ज़मीन  खरीदी  और  बेची  घोषित  किया  था  ।  परन्तु  हमने  कम्पनियों  के

 बार ेमें  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  है  ।  मैं जा  सकती है  आदि  इन  सब  बातों  की  बहुत

 अच्छी  तरह  जांच  होनी  चाहिये  क्योंकि  इन्हीं  नहीं  जानता  कि  जब  बैंकिंग  समवाय  के

 के  कारण  कम्पनियां  कठिनाई  में  पड़  जाती  लंक  अधिकारियों को  इन  अपराधों के

 इसलिये  ज्ञापन  में  जो  जो  बातें  दी  गई  लिये  दंड  दिया  जा  सकता  है  तो  फिर  एक  कम्पनी

 उन  पर  निगरानी  रखने के  लिये  पुरी  पुरी  के  संचालक  या  अधिकारी  को  क्यों  छोड़ा

 व्यवस्था  होनीਂ  चाहिये  |  जा  रहा  उसे  भी  उसकी  गलतियों की  सजा

 मिलनी  चाहिये  और  उसके  साथ  भी  बैंकिंग

 में  देखता  हूं  कि  सेवायों  के  अधिकारियों  जैसा  व्यवहार

 दाऊद  के  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  हम  उसी  पुराने  होना  चाहिये  ।

 अंग्रेज़ी  क़ानून  का  अनुसरण  कर  रहे  हैं  ।  में

 इस  कानून में  खंड  २१  के  उपबन्धों को  रहने  जहां  तक  प्रबन्ध  अधिकरण  पद्धति  का

 देना  उचित  नहीं  समझता  ।  यह  उपबन्ध  क्यों  सम्बन्ध  है  में  देखता  हूं  कि  प्रबन्ध  अभिकर्ता

 किया  गया  हैं  कि  धर्मार्थ  सस्थाओं  के  सम्बन्ध  को  एक  सीमित  अवधि  से  अधिक  लाभ  न  उठाने

 में  सरकार  को  शब्द  हटाने  का  देने  के  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।  परन्तु

 अधिकार  में  पूछता  हूं  इसको  रखने  में  इसमें  एक  आत  को  भुला  दिया  जाता  है  ।

 क्या  गलती  है  और  इसको  wad  में  क्या  प्रबन्ध  किसी  व्यक्ति  की  अपनी

 am हैं  ?  में  प्रवर  समिति  से  प्रार्थना करूंगा  स्वयं  की  मेहनत  के  कारण  स्थापित  होता  हैं

 और  कम्पनी  के  साथ  उसके  AA  सम्बन्ध fe  वहू  इस  विषय  ग  अच्छी  तरह  से  विचार

 करे  और  इस  खंड  में  आवश्यक  परिवर्तन  होते  हैं  ।  परन्तु  व्यवहार  में  प्रबन्ध  अभिकर्ता

 कर े|  के  साथ  उसके  उत्तराधिकारी  और  नाम

 निर्दिष्ट  व्यक्ति  भी  शामिल  किये  जाते

 "
 कम्पनियों के  मुख्य  कार्यालय  और  में  नहीं  जानता  कि  जव  इस  विशेष  उपबन्ध

 threes  कार्यालय के  अलग  अलग  स्थानों पर  को  फिर  से  तैयार  किया  जा  रहा  हू  तो

 होने  स  भी  काफ़ी  गड़बड़  होती  रही  है  ।  में  निर्देशन  की  बात  क्यों  मानी  जा  रही  है  ।

 चाहता हूं  कि  विधेयक  में  इस  बात  का  स्पष्ट  प्रबन्ध  अभिकर्ता  कम्पनी  के  आरम्भ  ढोते

 रूप  स  उपबन्ध होना  चाहिये  कि  किसी  कम्पनी  समय  कछ  परिश्रम  और  करता
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 ate इसी  कारण  उसका  कम्पनी से  कुछ  रजिस्टर्ड हों उनमें हों  उनमें  कम  सें  कम  एक  संचालक

 निजी  सम्बन्ध  होता  है  ।  परन्तु  दूसरे  व्यक्ति  भारतीय हो  ।  अमरीका और  fea Tyas 3

 को  नाम  निर्दिष्ट  करने  से  स्थिति  में  अन्तर  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था है  ।  समवाय  विधि

 समिति ने  इस  विषय पर  विचार  किया  था हो  जाता  है  ।  यदि  उसे  स्वयं  किसी  कारण

 सेवा  करने  में  कोई  कठिनाई  हो  और  वह  सेवा  परन्तु  चूंकि  ag  विषय  राज्य  की  उच्च  नीति

 न  कर  पाये तो  फिर  इस  नामनिर्देशन के  से  सम्बन्धित  इसलिये  उसन  उस  पर  कोई

 प्रश्न  को  रखना  ही  wal  चाहिये  ।  विधेयक  में  फ़ैसला  नहीं  किया ।  में  नहीं  जानता  कि

 इसके  लियें  उचित  उपबन्ध  होना  चाहिये  |
 हम  अपने  यहां  इस  तरह  का  उपबन्ध  क्यों  नहीं

 में  आदा  करता  हूं
 कि

 प्रबन्ध  अभिकरण  पद्धति  रख  सकते  ।  यद्यपि  भारतीय  संचालक  की

 की  जांच  करते  समय  प्रवर  समिति  इसके  विदेशी  कम्पनी  की  नीति  के  बारे  में  कोई

 द्वारा  अहमदाबाद जैसे  स्थानों  में  किये  गये  दार  आवाज़  नहीं  परन्तु  फिर  भी  उसे

 अच्छे  कार्यों पर  अवद्य  ध्यान देगी  और  मह  यह  सब  पता  रहेगा  कि  कम्पनी  में  कया  किया

 माबाद मिल  मालिक  संघ  द्वारा प्रकट  किये
 जा  रहा  है

 ।
 में  आशा  करता  हूं  कि  प्रवर  समिति

 गयें  विचारों को  दृष्टि में  रख  कर  इस  विषय  विधेयक में  इस  आशय का  उपबन्ध  करेगी ।

 पर  करेगी  |
 में  तीसरी  बात  प्रबन्ध  अभिकरण  पद्धति

 श्री  देवेश्वर  शर्मा  )
 :  के  बारे  में  कहूंगा  ।  इस  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में

 बहुंत से  सदस्यों  ने  अपनी  राय  प्रकट  की  है  ।
 इस  विधेयक  में  कम्पनियों  को  स्थापित

 उनका  प्रबन्ध  करनें  तथा  उन्हें  समाप्त  करने  के
 यह  पद्धति  केवल  भारत  में  ही  प्रचलित

 अन्य  किसी  समय  देश  में  नहीं  ।  तटकर सम्बन्ध में  व्यवस्था  की  गई  है  ।  एक  बात  जो
 aq  की  विभिन्न  रिपोर्टों  में  इस  पद्धति की

 इसमें  छोड़  दी  गई  है  वह  है  कम्पनियों का

 हस्तान्तरण  |  हमारी  तरफ़  कम्पनियों  का  पूर्ण
 आलोचना ही  की  गई  है  ।  जब  अन्य  औद्योगिक

 एवं  प्रगतिशील  देशों में  इस  पद्धति का  अनसरण
 रूप  से  हस्तांतरण  हो  जाता  जिसके

 स्वरूप  इन  कम्पनियों  सें  मज़दूरों  के  पसीने  से
 नहीं  किया  जा  रहा  है  और  वे  बिना  इस  पद्धति

 जमा  कीं  गई  रक्षित  निधि  या  अवक्षयण निधि  का  प्रयोग  किये  बहुत  अच्छी  तरह  अपना  काम

 चला रहे  हें  तो  फिर  यहां  भारत में  उसको
 खरीदनें  वाली  कम्पनी  के  हाथ  में  चली  जाती

 है ंऔर  वह  कम्पनी  मज़दूरों को  परेशान
 जारी  रखने  का  क्या  कारण है  ?  कहा  जाता  है

 कि  भारत में  अभी  पूंजी  बाजार  का  विकास
 करती  इस  प्रकार  मज़दूरों को  बड़ी

 नाई  होती है  ।  में  माननीय  वित्त  मंत्री  से
 नहीं  हो  पाया  ह  ।  परन्तु  जब  तक  आप  प्रबन्ध

 दन  करूंगा कि  ag  प्रवर  समिति  में  इस  बात
 अधिकरण  पद्धति  को  ख़त्म  नहीं  करेंगें  तब  तक

 पूंजी  बाजार  कसे  बन  सकेगा  ?  यह  एक  बड़ा
 का  ध्यान  रखें  कि  कम्पनी  के  हितों के  साथ

 साथ  मजदूरों  के  feat  को  रित  करने  की  महत्वपूर्ण  fay  और  में  समझता  हूं  कि

 प्रवर  समिति  पूरी  गम्भीरा  के  साथ  इस  पर
 भी  समुचित  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ताकि

 विचार  और  धरा  3११  में  इस  प्रकार
 हस्तान्तरण  के  समय  इन  लोगों  को  कोई

 नवसान च्ब्क  नहीं  पहुंचे  ।
 संशोधन  करेगी  जिसस  १५  अग  +  हैप

 तक  भारत  में  प्रबन्ध  अभिकरण  पद्धति  खत्म

 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता  हुं  कि
 हो  जाय े|

 ऐसी  व्यवस्था  की  जाय  जिससे  जो  कम्पनियां  अन्त में  में  नियन्त्रण के  सम्बन्ध  में  कुछ

 विदेशियों  की  हों  या  जो  भारत  के  बाहर  कहूंगा  ।  इस  विषय  में  हम  में  बहुंत  से  सदस्यों
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 देवेश्वर

 में  मतभेद  है  ।  जब  हम  किसी  निगम  के  बारे  में  कर  सकते  हूँ  ।  शेष  धन  लम्बी  कार्यवाही  और

 सोचते  हें  तो  एक  दम  दामोदर  घाटी  निगम  के  परिसमापकों की  फीस  में  खर्च  हो  जाता  है  ।
 मामलों की  ओर  हमारा  ध्यान  चला  जाता  है  ।

 समवाय  विधि  समिति ने  यह  अच्छा
 यही  नहीं  है  कि  दामोदर  घाटी  निगम  में  करोड़ों

 सुझाव  रखा  हूं  कि  प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  को
 रुपय  का  गोलमाल  हुआ  है  परन्तु  अभी  हाल  में

 जब  प्राक्कलन  समिति  के  दो  सदस्य  वहां  काय
 एक  परिसमापक  नियत  करना

 किन्तु  उसमें  यह  उपबन्ध  नहीं  है  कि  परिसमापक
 देखने  गये  थे  तो  उनके  साथ  सामान्य  शिष्टता

 से  भी  व्यवहार  नहीं  किया  गया  था  ।  जब  हम
 को  अतिशीघ्र  कार्यवाही  समाप्त  करनी  चाहिये  ।

 प्रवर  समिति  को  इस  ava  पर  विचार  करना
 करोड़ों  रुपये  के  दुरुपयोग  की  बात  उठाते  हैं

 चाहिये  ।
 तो  उसकी  जांच  के  लिये  समितियां  बता  दी

 जाती हैं  और  फिर  मामले को  दबा  देने  का  महोदय  पीठासीन

 प्रयत्न होने  लगता  अभी  कुछ  दिन  हुए  प्रबन्ध  अभिकर्तताओं  का  सहायकਂ  और
 केन्द्रीय  चाय  परिषद्‌  अधिनियम  पारित  हुआ  था

 प्रबन्ध  अभिक रत् ताओं  का  प्रतिद्वन्द्वात्मक  saree
 और  सरकार  ने  कछ  सदस्य  नामनिर्देशित

 इनके  बारे  में  प्रबन्ध  अभिकर्ता कहते  हें  कि  जिन
 किये  थे  |  इन  सदस्यों  की  योग्यताओं  को

 समवायों  मे ंये  प्रतिबन्ध  वहां  qatar

 देखने  से  पता  चलता  था  कि  उन्हें  इस  विषय
 धन  नहीं आ  सकता  और  समस्त  प्रशासन

 के  बारे  में  कोई  ज्ञान  नहीं  है  ।  मेरा  यह  निवेदन
 सरलता  से  नहीं  चल  सकता  |  इस  मामले  पर

 ह ैकि  यदि  निरीक्षण  का  कोई  प्रबन्ध  करना
 प्रवर  को  ध्यान  देना  चाहिये  ।  श्री

 ह  तो  फिर  सरकार  की  ओर  से  ही  निरीक्षण
 कृष्णमाचारी  ने  प्रबन्ध  अभिकरणों  को  कछ

 व्यवस्था  होनी  चाहिये  |  इस  दशा  में  संसद
 समय  तक  जारी  रखने  की  बात  की  स्वीकृति

 का  भी  अधिक  नियंत्रण  हो  सकेगा  ।
 कर  ली  हैं  ।

 श्री  कासलीवाल  (  कोटा-झालावाड़

 प्रबन्ध  अभिकरण  प्रणाली  के  पक्ष  और  विपक्ष  इसके  विषय  में  केन्द्रीय  सरकार  को

 इतने  अधिकार  दे  दिये  गये  हैं  ।  किन्तु  इस  का में  बहुत  वाद  विवाद  हो  चुका  में  उनको

 क्या  भरोसा है  कि  केन्द्रीय  सरकार के  करें कहीं  दुहराऊंगा  |  हिस्सेदारों के  हितों के

 any  संतुलन  पत्र  में  यथासम्भव  लेखा
 चारी  समवाय  के  मामलो ंमें  उलझ  कर  गल

 नहीं  करेंगे  और  समवायों  के  कार्य को का  रहस्योदघाटन  करने  का  आश्वासन

 नीय  मंत्री  ने  दे  दिया है
 सफलतापूर्वक चलन  में  बाधा  नहीं  डालेंगे  ।

 समाप्त  करने  की  प्रक्रिया कठिन  है  और
 प्रवर  समिति को  इस  बात  पर  भी  विचार

 करना  चाहिये  |
 इसमें  विलम्ब  के  कारण  परिसमापक लोग

 हिस्सेदारों का  धन  सखा  जाते हें  ।  -  ये  al  एस०  Alo  सामन्त

 परिसमापक  बड़  चालाक  होते  और  प्रबन्ध  में  विधेयक  के
 संशोधनों

 का  समर्थन  करता  हूं  ।

 अभिकर्त्ता ओं के  साथ  मिल  उन्हें  व्यक्तिगत  में  एक  उदाहरण  दंगा  ।  दिल्‍ली  में  भारतीय

 लाभ  पहुंचा  अपने  लिये  बहुत  भारी  शुल्क
 aa  fad  जो  एक  पंजीबद्ध  संस्था

 प्राप्त  करਂ  लेते  हैं  ।  इस  प्रकार  यदि  हिस्सेदारों  लोगों  को  पर  धन  देने  का  काम  करता  है  ।

 को  रुपये में  से  आठ  आने  मिलने  की  सम्भावना  यह  ऋण  देने  से  पहले  १०  रुपये  शुल्क  के  रूप

 होती तो  ने  क्रेवछ एक आना एक  आना  प्राप्त  में  मांगती  और  फिर  किसी  न  किसी  ४  हाने



 ब्र  समवाय  विधेयक  ३  मई  १९५४  समवायਂ  विधेयक  पर

 से  ऋण  देना  अस्वीकार  कर  देती  इस  प्रकार

 यह  निगम  लोगों  को  घोखा  देता है  और  हैरान  समवाय  विधि  समिति  अथवा  सरकार  ने

 करता  राजधानी में  इस  प्रकार  लोगों को  जांच  पड़ताल  की  थी  ।  माननीय  सदस्यों

 धोखा  देने  बाले  सेवायों  की  मंत्री  और

 प्रवर  समिति  को  जांच  करनी  और
 की  सूचना  के  लिए  में  इतना  कह  दूं  कि

 १९४९

 में  एक  प्रेस  टिप्पणी  जिसके  साथ  एक
 स्मृति

 इन्हें इस  प्रकार  का  व्यापार करने  से  रोकने  पत्र  प्रकाशित  गया  था  तथा  उसमें

 के  दूसरे  उपाय  ढूंढने  चाहियें  ।
 उस  समय  के  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  भारतीय

 में  एक  सुझाव  दूंगा  कि  बया  विधि  द्वारा  समवाय  अधिनियम  के  पुनरावर्तन  के  निमित्त

 एक  रक्षित  निधि  निर्माण  की  जा  सकती  राय  जानने  के
 परिचालित  मुख्य

 प्रस्थापनाओं का  वर्णन  था  ।  उस  स्मृति पत्र जिसमें  प्रत्येक  समवाय  धन  जमा

 जिससे  देश  के  विकास  में  बाधा  उत्पन्न  करने  की  प्रतियां  उन  सब  व्यक्तियों  को
 निस्संकोच

 वाली  धनाभाव  की  समस्या  हल  हो  |  भाव  से  भेजी  गई  थीं  जिन्होंने  इसकी  मांग
 की

 श्री  सो०  डी०  वाणिज्य  तथा  थी  ।  जब  १९५२
 में  समवाय

 उद्योग  मंत्री  के  भाषण  के  कारण  मेरा  काम  समिति  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 कर

 चुकी  थी

 तोबाद  में  after  ही  जारी
 की

 गईं  प्रेस हलका  हो  गया  हैं  ।  सफलता  या  विफलता  का

 प्रभाव  उन  पर  इसलिये  जो  बातें  टिप्पणी  में  फिर  काफ़ी  प्रचार  किया  गया  था
 त

 उन्होंने  कही  उन  सब  बातों  पर  प्रवर  समिति  उस  टिप्पणी में  उस  समिति  की  सिफारिशों का

 संक्षिप्त  उल्लेख  था  ।  सदा  की  भांति  इंस को  पूरा  ध्यान  देना  चाहिये  ।  पुदुक़्कोटै

 सदस्य  श्री  वल्लाथरास ने  शिकायत  की  हैं  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  प्रेस  में  बांटी  गई  थीं  तथा
 ~

 कि  रिपोर्ट  का  पर्याप्त  प्रचार  नहीं  होता  और  aq  समस्त  सरकारी  पुस्तक-भंडारों  और

 सरकारी  प्रकाशनों के  एजेंटो ंके  यहाँ
 यह  भी  कहा है  कि  जिस  विधेयक  पर  विचार

 किया  जा  रहा  उस  में  अब  सन्निहित  प्रस्तावों  उपलब्ध  की  गई  उस  समय  राज्य

 पर  व्यक्त  किये  गयें  विचारों से  सदस्यों  को  व्यापार  मण्डलों  तथा  व्यापार संघों  से

 वाय  विधि  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  क क विद्यषत
 सूचित  नहीं  किया  गया  है  ।

 उन्होंने  शिकायत की  हैं  कि  प्रतिवेदन का

 दस्तावेज़ों  की  प्रतियां  माननीय  सदस्यों  के
 काफी  प्रचार  नहीं  हुआ  है  तथा  यह  कहा

 है  कि  इस  विचाराधीन विधेयक  में  रखी  गई  संसद्‌  के  पुस्तकालय में  रखी  गई  हैं  ।

 प्रस्थापनाओं  के  विषय  में  व्यक्त  किए  गए  सदन  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  हमने

 समिति  की  सिफारिशों  विस्तृत  प्रचार विचार  सदस्यों  को  उपलब्ध  नहीं  किए  गए

 हैं
 ।

 सदन  के  सामने  प्रत्येक  प्रकार  की  सामग्री  करने के  लिये  सभी  व्यवहारिक  उपाय  किए

 का  रखना  हमारा  सामान्य  व्यवहार  नहीं  है  |  स्वयं यह  विधेयक  भारत के  सूचना  पत्र

 विशेषज्ञ  समिति  के  सामने  दिए  साक्ष्य  सम्बन्धी  में  प्रकाशित  किया  गया  था  ।  मेरा  यह  ईमान

 ग्रन्थ  सदस्यों  को  मिल  सकते  हैं  ।  प्रत्येक  अवस्था  दारी  से  विश्वास है  कि  इस  कार्य  की  जटिलता

 में  मेंने  अपने  भाषण  सें  उन  विभिन्न  क्रमों  को  सामने  रखते हुए हुए  हम  इस  पर  जनता  ~—

 का  वर्णन  कर  दिया  था  जिनमें  से  इस  मामले  जिसके नाम  से  कि  माननीय सदस्य  बो  ल  '  रहे

 पर  वर्तमान विधेयक  के  संसद्‌  में  स्थापित  {§—_arlts  विचार  प्राप्त  नहीं  कर  सक  ते  थे  #

 होने  से  पहले  विचार  हो  चुका  था  ।

 उन  सेकड़ों  दस्तावेज़  आदि  का  उपलब्ध  उसके  विचारों से  सहमत  नहीं  हुए  हें
 ।  अतएव
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 तता  नहीं  है  ।  उन्होंने  १९४८  अधिनियम  में  संशोधन  rq  |

 हमारा  अधिनियम  १९१३  में  बना  था

 हमन  १९३६  में  संशोधित  fear  war
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 हों  से  भी  एसा  करना  आवश्यक

 स्वाभाविक  हूं  कि  निश्चित  काल  के  बाद  सम्

 |  दूसरा  wet  यह  हैं  कि  आज  की  चर्चा  का
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 समिति
 को निर्दिष्ट

 किये  जानें  का  है  जिसका
 जिनमें  हमारी  विधि  इंग्लिश विधि  से  वि

 i  ह  है  fe  सदन से  यह  पूछा  जा  रहा  है  प्रकार की  ह  ।  यदि  माननीय  सदस्य  खण्ड  संख्या
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 विधेयक  का  सर्वव्यापक मोहन  करता हू  ?  २१९,  २३७,  २४०,  २४ रे

 ts RCo of
 द्वारा  यह  हैं  कि  वर्तमान  समवाय  fae  में

 २६ ३,  २७०,  Rod,
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 महत्वपूर्ण खण्डों  को  देखें  तो  वे  इनमें
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 पना  विनिर्णय देते  समय  आधुनिक  प्रकार  खण्डों को  इंग्लिश  विधि में  नहीं  प

 की  समवाय  विधि  की  आवश्यकता के  सम्बन्ध
 जहां  तक  भाषा  का  सम्बन्ध  हम

 कुछ  ज्वलन्त  fra  प्रकट किए  थ  ।  इस  विषय  के  सम्बन्ध में  कार्यवाही कर  र

 स्थति  के  कारण  जहां  तक  इस  विशेष  प्रस्ताव  अपन  समवाय  के  इतिहास  को

 का
 सम्बन्ध  में  समझता  हूं  कि  इस  बारे  में

 रखते हए  भाषा  के  उस  प्रकार  के  ढां

 कोई  विवाद  नहीं  हूं  ।  अतएव  माननीय  सदस्यों  न
 अपनाना  हमारे  लिए  सम्भव  नहीं  हैं

 ।

 प्रकट  किए  गए  विचार  ऐसे ह  जो  प्रवर
 मेरे  विचार से  इस  पर  आपत्ति  नहीं हो  सक

 समिति

 के  ध्यान  के  लिए  हें  |
 प्रत्येक  विषय  में  जसा  कि  माननीय

 ने  स्वीकार  किया  स्वयं  इंग्लिश  संविधि
 .  मुझे  इसम  सन्देह नहीं  हें  कि  वे  इस  पर

 ी

 a  गम्भीरता पूर्ण  ध्यान  देंगे  ।  मेरे  मित्र  ने
 की  भाषा  इतनी  जटिल  नहीं

 हमारे  सम्पदा  अधिनियम की
 प्रवर  समिति  के  विचार  एक  सुझाव  रखा

 अतएव  प्रवर  समिति  में  प्रारूप  के  सम्

 une
 कि  प्रवर  समिति  कुछ  उप समितियों

 में  बेर
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 बय ०
 १०  मुखर्जी  तथा  श्री  साधन  पन्ट  faa  होते  ए  भी  ;  संकेत
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 माननीय  सदस्य  on  क्य  सरकार  करना  होगा  ह  मुख्य  बात  भी



 ४५२७  समवाय  विधेयक  ३  मई  १९५२  समवाय  विधेयक  YRS

 स०  डॉ०

 है  कि  बया  मैनेजिंग  एजेंसी  पद्धति  को
 ware  के  कार्यालय  का  स्थानांतरण शून्य

 संशोधित  किया  जाय  या  समाप्त  कर  दिया  होगा  ।  इस  विषय  से  सम्बन्धित  विधेयक

 जाय
 ।  श्री  मित्तल  का  सुझाव  है  कि  हम  उन  के  खण्ड  VS  झ्र ौर  ३२५  में  एक  मात्र

 शेयरों  पर  विचार  करें  जो  समतल  मूल्य  के  पूर्ण  परिवर्तन  ag  किया  गया  है  कि  किसी

 प्रबन्ध  शभ्रभिकर्ता  द्वारा  कार्यालय  के नहीं  उनके  सुझाव  का  कारण  यह  था  कि

 वह  एक  समति  के  जिसके  सभापति  नांतरण  के  लिये  एक  सामान्य  संकल्प  के

 yaya  कोहेन  समिति  के  सदस्य  श्री  मौंटेग  स्थान  पर  एक  विशेष  संकल्प  झा वद यक

 गज  जिरह  के  लिये  उपस्थित  हो  चुके  यह  उन  नयें  उपबन्धों  में  से  एक  जो

 इस  समिति  की  एक  सिफारिश  थी  कि  वर्तमान  अस्थायी  संशोधन  विधेयक

 का  स्थान  लेता है  ।  उक्त  विधेयक  के  अधीन इंग्लिश  समवाय  REG  में

 इस  अभिप्राय  का  संशोधन  किया  जाय  जिस  प्रबन्ध  अभिकरणों  में  किन्ही  भी  परिवर्तनों

 से  ऐसे  शेयर  जारी  किये  जा  सकें  जो  समतल  के  लिये  सरकार  की  स्वीकृति  झावइ्यक  है  ।

 नहीं  हें  ।
 अब  जहां  तक  संयुक्त  स्कन्ध  वर्तमान  विधि  को  लागू  करते  समय  हमारे  पास

 स्टाक  सेवायों  का  कई  मामले  श्रेया--कम से  कम  कलकत्ते  का

 सम्बन्ध  समतल  से  अतिरिक्त  दुसरे  एक  प्रसिद्ध  मामल--झोर  उनका  निबटारा

 शेयरों  के  जारी  करने से  स्थिति  पर  कोई  करते  समय  मेंने  यह  सोचा  कि  मुझे  इस  विषय

 से  सम्बन्धित  इस  विधेयक  के  उपबन्ध  का प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  निस्सन्देह  इससे  जिस

 बात  पर  प्रभाव  पड़ता  है  वह  है  एक  स्टाक  परीक्षण  करना  चाहिये  |  मैंने  अपनी

 एक्सचेंज  के  सौदे  ।  स्वीकृति  की  एक  ad  यह  रखी  कि  एक  विशेष

 इस  देश  में  स्टाक  एक्सचेंजों के
 संकल्प  पारित  किया  चाहिये  ।  बिशेष

 संकल्पों  को  पारित  wert  में  कम्पनी  को
 मय  के  हेतु  हमें  सदन  में  एवः  विधान  प्रस्तुत

 करना है  ।  इस  बात  के  होते  हुए  भी  कभी  कुछ  कठिनाइयां  हुई  परन्तु  wa  में  वे  ऐसे

 तक
 ऐसे  शेयरों  के  लिये  कोई  मांग  नहीं  की

 करते  में  सफन  हुए  हैं  ।  कौर  चूंकि  मेरी  at

 पुरी  कर  दी  गई  त  स्थानांतरण  की
 गई  हूं  ।  उनकी  कोई  अ्रावश्यकता  भी

 नहीं  प्रतीत  होती  ।  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि
 स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ।

 ऐसे  शेयरों  को  चालू  करने  से  एक  उलझा  मेरे  सहयोगी  ने  मुझे  बताया  कि  खण्ड

 ga  मामला  श्रतावइ्यक  रूप  से  ate  भी

 उलझ  जायेगा  ।
 res  एवं  ३२४,  जो  प्रबन्ध  अभिकरण  के

 फिलहाल  ऐसे  जो  स्थानांतरण ों  या  उनके  aaa  में  परिवर्तन

 प्रत्यक्ष  मूल्य  के  बराबर  नहीं  जारी  करने  से  सम्बन्धित  कौर  खण्ड  ३१०  जिसके

 का  अधिकार  देने  के  पक्ष  में  स्थिति  नहीं  अधीन  एक  साधारण  संकल्प  द्वारा  बुलाई
 है  ।

 गई  एवं  सामान्य  को  संकल्प  प्रबन्ध

 इसके  उपरान्त  उन्हीं  सदस्य  ने  भारतीय  अभिकर्ता  की  नियुक्ति  के  लिये  आवश्यक

 समवाय  अधिनियम  की  घारा  ८७  तथा  के  बीच  कुछ  विरोध  कौर  इस  लिये

 की  आर  ध्यान  आकर्षित  किया  जिसमें  किसी  प्रबन्ध  भ्र भि करण  के  लिये  यह  संभव

 यह  कहा  गया  है  कि  जब  तक  एक  हो  सकता  है  कि  वह  झपने  को  समाप्त
 मान्य  बैठक  में  कम्पनियों  द्वारा  स्वीकार  करले  शर  फिर  ललित  में  सुधार  कर  सम्बन्धित

 न  कर  लिया  तब  तक  प्रबन्ध  कम्पनी  द्वारा  अपनी  नियुक्ति  करवा  ले  ॥
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 पदों  पर  रह  सकता  उसके  we  से  बीस इन  चीजों  पर  प्रवर  समिति
 को

 ध्यान  पूर्वक
 विचार  करना  होगा  ।  की  संख्या कहीं  अघिक  है  ।  जैसा किः  समवाय

 उन्हीं  माननीय  सदस्य  ने  संचालकों  की  च्े
 विधि  समिति ने  बताया  कुछ  योरोपीय

 देशों  ने  विधान  द्वारा  इस  संख्या  को  कम शर  एक  व्यक्ति  द्वारा  धारण  fea  जा  सकने

 वाले  संचालक  पदों  की  चर्चा  की  ।  हमारा
 रखा है  ।  यह  मामला  प्रवर  समिति  के

 सामन ेहै  ।  यदि  वे  बीस  के  पक्ष  में  नहीं मूल  प्रस्ताव  ६५  वर्ष  से  अ्रधिकਂ  आयु  वाले

 सभी  व्यक्तियों  की  किसी  कम्पनी  के  संचालक  तो
 व

 दूसरी  किसी  संख्या
 का  सुझाव दे

 सकते

 शौर  हो  सकता  कि  उनका यह  मत  हो
 के  रूप  में  नियुक्ति  पर  रोक  लगाना

 परन्तु  ऐसा  लगा  कि  उससे  निजी  उपक्रम  कि  यदि  कुछ  थोड़े  से  लोग  या  संस्थायें  ऐसी

 की  स्वाधीमतायें  छिन  जाती  हैं  ।  इस  लियें
 जो  कुछ  waa  st  सकती  यद्यपि

 बाद  में  इस  प्रस्ताव  में  रूप  भेद  किया  गया
 उनके  पास  बहुत  से  संचालक  पद  तो

 उनका  अंशदान  प्राप्त  करने  का  कोई  मारे
 और  इसे  खण्ड  २५८  शर  २५६  के  रूप  में

 बढा  जा  सकता  है
 ।

 रखा  गया
 ।

 यद्यपि  ६४५  बर्ष
 की

 वायु  सीमा

 को  बनाये  रखा  गया  है  भ्र  कोई  संचालक

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  अपराधी इस
 को  प्राप्त  करने  के  बाद  या.तो  उस

 पद  पर  बना  नहीं  रह  सकता  या  उस  पद
 संचालकों  प्रबन्ध  अभिकर्ताओं  को  हटाने

 के  लिये  शक्तियों  की  मांग  की  ।  में  समझता
 पर  संयुक्त  नहीं  किया  सकता  है  ।

 हूं  कि  वह  सज्जन  मेरठ  के  श्री  कृष्ण  चन्द यदि  कम्पनी  चाहे  तो  उपयुक्त  संचालकों
 फार्मा  थे  ।  खण्ड  २५२  में  संचालकों  पर  कुछ के  मामले  में  वह  इस  श्रिया-सीमा  को  ढीला

 कर  सकती  है  ।  झर  कोई  भी  कम्पनी  एक
 ष् हि. अनहताय  लगाई  गई  खण्ड  ३१५

 से  aa3  में  दिवालिया  बन  जाने  वाले  कुछ साधारण  संकल्प  के  द्वारा  ऐसा  कर  सकती

 है  |
 अपराधों  के  लिये  सजा  पाने  वाले  ar  धोखा

 में  समझता  हूं  कि  इससे  सभी
 देने  वालें  ar  विश्वासघात  करने  वाले  या

 सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  सहूलियत  है  भर  हमें
 उनको  सौंपी  गई  कम्पनियों  के  प्रबन्ध

 कम्पनियों  के  संचालकों  तथा  मंत्रीगणों  एवं
 के  लिये  दोषी  प्रबन्ध  अभिकर्ताओं  के  पदों

 बीच  की  गलत  तुलना  से  बहक
 से  हटायें  जाने  की  व्यवस्था  की  गई  हैं  ।

 नहीं  जाना  चाहिये  ।

 सन्देह  माननीय  सदस्य  के  सुझाव पर  प्रवर

 जहां  तक  संचालक  पदों  की  संख्या  का  समिति  विचार  करेंगी  ।  वर्तमान  अस्थायी

 सम्बन्ध  उसमें  बहुत  प्रकार  के  संचालक  संशोधन  विधि के  अधीन  उच्च  न्यायालय

 पद  नहीं  mat  हैं  ।  उदाहरणार्थ  ऐसी  गैर  के  जाने  का  उपबन्ध  हूँ  ।  परन्तु में  समझता

 सरकारी  दम्पतियों  जो  सावज  नक  कम्पनियों  हूं  कि सरकार  या  उसके  द्वारा  स्थापित  किसी

 व्यवस्था को  ये  शक्तियां  देने के  पक्ष  में
 की  सहायक  नहीं  बिना  लिमिटेड  कम्पनियों

 के  संचालक  ऐसे  संघ  जो  लाभ  के  लिये  शायद  कोई भी  नहीं  होगा  ।

 नहीं  हैं  ौर  ऐसी  कम्पनियां  जिसमें  ऐसा
 गैरहाजिरी  या  पर्याप्त  लाभों  के  मामले

 व्यक्ति  केरल  एक  बेकारी  संचालक  मात्र

 हो
 में  प्रबन्ध  अभिकर्ताश्रों

 के  न्यूनतम

 प्रबन्ध  अभिकर्ताश्रों  द्वारा  संचालकों  की

 में  यह  बता  प्रबन्ध  झभिकर्ताओं  और  संचालकों  क

 या  ब्रिटेन  में  एक  व्यक्ति  जितने  संचालक  सम्बन्धियों  की  ऐसी  नियुक्ति  जिसके  लिये

 PSD
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 [a  सी०  डी०  देशमुख

 सरकार  की  स्वीकृति  की  आवश्यकता  होती  लिये  उनके  विरुद्ध  दण्डनीय  कार्यवाही  की

 है  और  सरकार  द्वारा  किये  जाने  वाले  जांच
 ०,

 जा  सकती  है  ;  atc  wer  अंशधारियों

 पड़ताल  के  व्यय  के  बारे  में  सुझाव  दिये  को  यह  श्रृघिकार  दिया  गया  है  किं

 गये  ।  में  समझता  हूं  कि  ये  ऐसे  सुझाव  नहीं  कितनी  काਂ  संचालन  इस  प्रकार  हो  रहा  हो

 जिन  पर  कोई  विशेष  ध्यान  देने  की  जिससे  उनके  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता

 आवश्यकता  हो  ।  हो  ती  वे  सहायता के  लिये  न्यायालय  में  मुकदमा

 निजामाबाद  के  माननीय  सदस्य  श्री  चला  सकते  हैं  दो  माननीय  उत्तर

 संतारा  के  श्री  अल्तेकर  दक्षिण
 हंडा  ने  रहे  सुझाव

 fear  कि  भागीदार

 कम्पनियों  से  जो  भी  जानकारी  प्राप्त  करना  गिरि  के  श्री  एम०  डी०  ने  यह  झन- च्

 रोध  किया  कि  निदेशक  a  हितों  की  रक्षा वे  उन्हें  मिलनी  चाहिये  ।  में  ag  स्पष्ट

 कर  देना  चाहता  हूं  कि  उस  सारे  विधेयक  का  के  लिये  पर्याप्त
 व्यवस्था  होनी  चाहिये  t

 उद्देश्य  अंशधारियों  की  विद्यमान  शक्तियों  कुछ  व्यवस्था तो  परन्तु  इस  सम्बन्ध में

 म  वृद्धि  करना  है  परन्तु  यदि  उक्त  सुझाव
 जो  बहुत  गम्भीर  दोष  और  जिनके  द्वारा

 स्वीकार  कर  लिया  जाय  तो  किसी  भी  जनता  धोखाਂ  खा  जाती  उन  पर

 प्रवर  समिति  को  निचार  करना  चाहिये  |
 को  अपना  काम  चलाना  असंभव  AT  हो

 स्वयं  कम्पनीਂ के  हित  में  यह  अच्छा होगा  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  यह  बात  याद

 रखनीਂ  चाहिये  कि  यद्यपि  धोखाधड़ी  शर
 किं  कुछ  प्रकार  की  सूचनायें  झंदाधारियों  को

 लालच  के  रोकने  के  प्रबन्ध  गये
 नदी  जायें  ॥

 परन्तु  वे  स्थायी  उपचार  नहीं  हें
 ।  मानव

 अंशधारियों  के  हितों  कीਂ  रक्षा  के  सम्बन्ध
 स्वभाव  का  उपचार  विधान  द्वारा

 में  कुछ  और  बातें  भी  हम  यह  कह  सकते  लोक  शिक्षा  द्वारा  हो  सकता  है  ।  जिन

 ह  कि  विधेयक  को  मुख्य  प्रयोजन  यही
 हारों  के  विरुद्ध  शिकायतें  at  गई  यदि

 श्र  उसमें  विविध  रूप  से  इसी  ara  की
 उन  पर  सत्य का  तीतर  प्रकाश  डाला

 व्यवस्था की  गई  है  दण्ड  eas  में  रजिस्ट्रार  तो  निस्सन्देह  यथा  जनता  कहीं  अ्रधघिक

 को  सुचना  मंगाने  की  विक्ती  दी  गई  खण्ड

 २२०  शौर  २२१  में  ग्रंशधारियों  के
 are  शर  बुद्धिमान  हो  परन्तु

 फिलहाल  स्थिति  यह  है  कि  जहां  कहीं  भी

 वेदन  पर  या  रजिस्टर  के  प्रतिवेदन  पर  अधिक  ब्याज  का  आकर्षण  होता  वहीं  पर

 यथा  अपनी  इच्छा  से  किसी  भी  कम्पनी  के
 लोगਂ  अपना  धन  लगा  देते  पर  बाद  में

 मामलों  की  जांच  पड़ताल  करने  कीਂ  दिखती
 उन्हें  भारी  धोखा  होता  है

 ।

 सरकार  को  दी  गई  है  ;  खण्ड  २२३  में

 कार  की  असय  ऐसी  कम्पनियों  के  मामलों  की  एक  मननीय  सदस्य  ने--कदाचित  श्री

 जांच  पड़ताल  करने  की  शक्ति  दीਂ  गई  रघुनाथ  सिंह  बनारस--मध्य  ने

 जिनका  प्रबन्ध  वही  प्रबन्ध  अभिकर्ता  करते  परिसमापन  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध में  कुछ  सुझाव

 खण्ड  २२६  में  कम्पनी  के  प्रबन्ध  दिये  ।  उन्होंने  पूछा  कि  क्या  परिसमापन

 अभिकर्ता  तथा  पदाधिकारियों  के  सम्बन्धी  कार्यवाही  को  सरल  नहीं  बनाया

 te  कानूनी  कार्यवाही  करने  की  afer  दी  जा  सकता  ।  एक  निरीक्षित के  परे

 गई
 यदि  उन  पर  किसी  ऐसे  शभ्रपराध  न  करना  कठिन  कौर  फिर  वैधानिक

 के  लिये  मुकदमा  चलाया  गया  हो  जिसके  तरीकों  से  ही  कम्पनीਂ  की  आस्तियां  वसूल  की
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 जा  सकती हैं  ।  जो  कम्पनियां  परिसमापन  में  हर  किसी  दशा  में  सरकार
 के

 दावों  को

 अवस्था  में  होती  उनकी  अर्थिक  दा  पूर्ववर्तिता  होनी  चाहिये  श्र  माननीय  सदस्य

 अच्छी  नहीं  होती  कौर  परिसमापक  के  सुझाव  का  सेन  करने  वाला कोई  पूर्व

 कारी  को  निधियों  के  लिए  काफी  कठिनाई  दृष्टांत  भी  नहीं  है  ।

 का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  सभी  प्रकार
 तीसरा  हक  श्रमिक  संगठनों  को  दिया

 के  विलयनों
 को

 दूर  करने  इस  काम  पर

 कड़ी  जांच  पड़ताल  रखने  के  यह
 गया  है  क्योंकि  पहला  राजकोष  का  है  प्रौढ़

 दूसरा  समवाय  केਂ  पलकों  तथा  कर्मचारियों

 बाधित  किंया  गया  है  कि  न्यायालय  से  सम्बद्ध  का  ।  संसार  भर  में  यही  क्रम  रखा  जाता

 परिचायक  शिकारी  केन्द्रीय  सरकार  के
 है  |

 नियंत्रण के  भ्रमित  होगाਂ  ।  यह  व्यवस्था

 खण्ड  ४११  के  अधीन  कुछ  माननीय  सदस्यों
 अल्पसंख्यक  म्रंदधारियों  के  हितों  को

 ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  विधेयक के  खण्ड  सुनिश्चित  करने  के  लिये  निदेशक  बोर्ड  के

 संविधान  में  परिवारों  क  उपबन्ध  करने Vez  जो  कम्पनी  के  परिसमापन पर

 भूगतान  के  सम्बन्ध  में  अधिमान  के  विषयਂ  के  सुझाव  भी  दिये  गये  ।  प्रस्थापना यह  थी

 निदेशकों की  कुछ  प्रतिशत  संख्या  सरकार से  सम्बन्धित  ate  व्यापक  कौर  ऐसा

 बताया  जाय  जो  श्रमिकों  और  श्रमजीवी  द्वारा  नियुक्त  की  जानी  चाहिये  ।  में  समझता

 कारों  जसे  व्यक्तियों  के  दावों  के  पक्ष  में  हो  हुं  कि  यह  शझ्रवांछनीय  क्योंकि  यद्यपि

 सरकार  का  उनके  काम  पर  कोई  नियंत्रण जेसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  मालूम

 प्रेस  विधि  में  मजूर  कमाने  वाले  आर  वेतन
 नहीं  होगा  फिर  भी  सरकार  की  श्रालोचना

 पाने  वालों  को  कुछ  प्राथमिकता  दी  गई  की  जाने  की  सम्भावना है  ;  ait यदि

 प्राय  यह  है  fe  सरकार  wot  अधिकारियों
 प्रवर  समिति  maser  ही  माननीय  सदस्य

 द्वारा  कट्टी  गई  बात  पर  बिचार  करेगी  |  को  सेवायों  के  निदेशक  नियुक्त  करे  तो

 ऐसा  करना  व्यावहारिक  रूप  से  असम्भव
 सदन  के  समक्ष  जो  विधेयक  है  उसमें

 इन  वर्गों
 की

 स्थिति  ate  दृढ़  बनाने  के  लिये
 होगा  क्योंकि  हमारे  पासਂ  इसके  लिये  पर्याप्त

 भ्रमणकारी  उपलब्ध  नहीं  होंगे  ।

 कुछ  उपबन्ध  रखे  गये  इस  बात पर

 विचार
 तो  किया  जाना  परन्तु  एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  सुझाव

 माननीय  सदस्यों  को  बात  नहीं  भूलनी  दिया  था  कि  अल्प  संख्यक  waft के

 चाहिये  कि  tar  करने  में  परस्पर  विरोधी  प्रतिनिधि  भीਂ  निदेशक  ate  सें  होने  चाहियें  ।

 दावों
 का  सोच  समझ  कर  संतुलन  करना  इस  सुझाव  पर  विचार  किया  गया  कौर  इसे

 पड़ेगा  कौर  हम  जो  भी  चिनिव्चय  स्वीकार कर  लिया  गया  इस  से  बोर्ड

 हमें  इस  बात  का  ख्याल  रखना  चाहिये  में  परस्पर  विरोध  उत्पादन  होने  कीं  बहुत  हीਂ

 fe  समवाय  के  ऋषियों  के  हित  मारे  न  जायें  सम्भावना  है  भर  ऐसाਂ  होने  से  वह  सहकारिता
 क्योंकि  ऐसा  होने  से  देश  के  उद्यमों के  विकास

 जाती  रहेगी  जिसके  बिना  कोई  भी  व्यापार

 को  धक्का  पहुंचेगा  |  सफलतापूर्वक श्रागे  नहीं  बढ़  सकता
 ।  मुझे

 संदेह है
 fe  प्रवर  समिति

 व्यावहारिक
 एक  माननीय  सदस्य  का  सुझाव  है  कि

 किराये  तथा  करों के  बारे  में  जो  पूर्ववतिता
 दुष्टि  से  इसको  स्वीकार्य  समझेगी  ।

 दी  गई  है  वह  नहीं  होनी
 सर  उस्ता घना
 नहू  SUSU  माननीय  सदस्य  श्री  चटर्जी  ने  कुछ  बातें

 सरकार  को  सर्वथा  स्वीकार है  ।  मेरे  विचार  उठाईं  |  उन्होंने  कुछ  विस्तृत  बातों  के
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 ato  डी०

 करण  की  मांग  की  क्योंकि  उनसे  व्यापारी  माननीय  सदस्य  ने  खण्ड  २३१  का  भी

 क्षेत्रों  में  संदेह  की  भावना  उत्पन्न  हुई  निर्देश  किया  ।  इसमें  जो  अधिकार  दिये  जानें

 है  ।  निस्सन्देह  ही  इन  सब  बातों  पर  विचार  का  प्रस्ताव  है  वे  अपवादिक  मामलों  में  ही
 जाना  है  मेरे  पास  ae  at  प्रयोग  किये  जायेंगे  ।  वे  अंग्रेजी  संसदीय

 भ्रम्पावेदन  रहे  हें  जिनको  प्रवर  समिति  अधिनियम  में  किये  गये  उपबन्धों  के  समानुरूप

 के  समक्ष  रखने  के  लिये  में  बाध्य  आपका  माननीय  सदस्य  को  शंका  थी  कि  विधेयक

 में  अंग्रेजी  अधिनियम  की  धारा  १७२  की सुझाव  था  कि  में  इन  श्रभ्पावेदनों  में  से  कुछ

 के  बारे  में  अस्थायी  रूप  से  अपने  विनिश्चय  उपधारा  (३)  के  उपबन्धों से  कुछ  अधिया

 सदन  के  समक्ष  परन्तु  हकीम  प्रभी  यह  बात  रखी  गई  है  ।  कि अध  अघिनियम  की
 सारे  अभ्यावेदन  नहीं  देखे  हैं  शर  में  नहीं  इस  उपधारा के  अधीन  व्यापार  बोर्ड  अंधों

 कहू  सकता  fe  हमारी धारणा  के  स्वामित्व के  बारे  में  जांच  करने का  रादेश

 रहेगी  ।  साथ  विनिश्चय  करने  के
 देने  में  बाध्य  जब  कि  अंशधारियों की

 पश्चात्‌  मुझे  अपनी  राय  सरकार  के  सामने  अपेक्षित  इस  जांच  की  मांग  करे  ।  हमारे

 रखनी  है  और  फिर  वह  प्रवर  समिति  को  विधेयक  में  सरकार  पर  कोई  प्रभारी
 भेजनी  है  ।

 नही ं।
 माननी  सदस्य  ने  यह  भी  कहा  कि

 खण्ड  ८०  अधिमान प्राप्त  अंदधघारियीं  के  माननीय  सदस्य  ने  खण्ड  २४३  कीं

 भी  चर्चा की  इस  खण्ड  में  बोर्ड मत  देने  के  अधिकार  को  सीमित  रखता  है  ।

 सरकार  ने  समवाय  विधि  समिति  द्वारा  एक
 कथित  दो  तिहाई  कोटे  के  लिये  कतिपय

 मत  से  प्रकट की  गई  इस  wer को  स्वीकार  वर्गों  के  व्यक्तियों  सिवाय  समवाय  के  विद्वेष

 किया  है  कि  afrary  प्राप्त  श्ंदाधारियों
 संकल्प  के  अधीन  चुने  जाने  से  रोकने  का

 को  मताधिकार  से  वंचित  न्यायसंगत  aq है  |  माननीय सदस्य  को  चिन्ता  थी

 fe  waft  में  थे  २६  प्रतिघात को  शेष नहीं  यद्यपि  उनके  लाभांश  दोष  भी  हों  ।

 सामान्य  श्रंश्रधारियों  के  बार  जिनके
 ov  प्रतिशत  के  अधिकारों  पर  विशेषाधिकार

 रहेगा |  सैद्धांतिक  दृष्टि  से  ऐसी  बात  कुछ हित  में  मानवीय  सदस्य  को  सबसे  अधिक

 रुचि  4  यह  बताना  चाहता  हुं  कि  यह
 fate  मामलों  में  तो  हो  सकती  है  परन्तु

 उपबन्ध  वर्तमान  स्थिति  से  अच्छा  है
 ऐसी  कोई  बात  होने  की  संभावना

 सहीं
 ।  फिर  भी  मैं  इस  खण्ड  पर  कुछ

 सौर
 कि  इस  समय  कई  सेवायों  के  झुलसा तਂ

 प्राप्त  अंशधारियों  के  लगभग  वहीं  ध्यान  देने  को  तैयार  हुं  ।

 माननीय  सदस्य  उन  प्रतिबन्धों  को  भी शिकार  हैं  जो  कि  ware  अंशधारियों

 के  ।  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  सुनिश्चित  ठीक  नहीं  समझते  जो  खण्ड  २७९२  के  अधीन

 करना  चाहते  थे  कि  जब  उनके  लाभांश  देवियो ंके  ऋण ग्रहण  ग्रधिकार पर  लगाये  गये

 भी  हों  तो  अधिमान  प्राप्त  अधिका  रियों  प्रस्ताव  है  कि  इन  अधिकारों  को  समवाय

 को  केवल  लाभांश  के  मामले  में  ही  मत  देने  की  प्रदत्त  पूंजी  तथा  रक्षित  निधि  तंक  ही

 फा  अधिकार  होना  चाहिये  ।  में  माननीय  सीमित रखा  जाये  ।  परन्तु  यह  सीमा  समवाय

 सदस्य  के  सुझाव  के  तलैया  को  भली  भांति  के  विशेष  संकल्प  द्वाराਂ  विस्तृत  की  जा

 समझता  हूं  ।  हो  सकता  है  कि  पावर  समिति  सकती है  ।  यह  खण्ड  बैंकों  तथा  wat  मुद्रा

 इस  पर  विचार  करेगी  ।  संस्थाओं  से  हीਂ  सम्बद्ध  शौर  वास्तव
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 में  हुंडी  विनिमय  (Fae  एक्सचेंजों  )  पास  उसकी  अनुमति  के  लिये  भेजे  जाते  हैं

 के  व्यवहार पर  झ्राधारित  है  कौर यह  झर  सरकार  एक  मंत्रणा
 समितिਂ  के  परा

 हार  इसी  देश  में  नहीं  अपितु  विदेशों  में  मर्द  से  अपना  अधिकार  प्रयोग  करती  है  ।

 भो  चाल ूहै  और  मैंने  हुये  समवायों ने  अब  इस  विधेयक  के  watt  यह  व्यवस्था

 इसको  स्वीकार किया  है  तीन  वर्ष  तक  चलती  रहेगी  ।  सदन  यह

 समझ  सकता  है  कि  प्रबन्धक  श्रभिकर्ता्रों
 एक  भर  माननीय  सदस्य  ने  निवेशकों

 से  उधार  लेने  के  बारे  में  एक  सुझाव

 के  हस्तांतरण  शादी  सम्बन्धी  महत्वपूर्ण

 अधिकार  सरकार  को  प्रयोग  करने  है  शर

 जिसका मेंने  पहले  ही  वर्णन  किया  है  ।  we

 ag  नीति  सम्बन्धी  मामले  हैं  ।  जब  तर्क
 कि

 रहा  निदेशकों  को  ऋण  देने  का  प्रइन  ।  इस

 मामले  में  प्रवर  समिति  को  विस्तृत  बातों
 हमें  इस  बात  काकुल  अनुभव  न

 हो  कि  हिंदी

 मान  पद्धति  कसे  चलती  तब  तक  समवाय
 कीं  जांच  करनी  होगी  ।  परन्तु में  माननीय

 सदस्य  की  शंका  दूर  करना  चाहता हूं
 ।

 विधि  समिति  द्वारा  सुझाये  गये  नये  प्रबन्ध

 हमारी यह  इच्छा  नही ंहै  कि  किसी  समवाय
 को  अपनाना  उचित  नहीं  होगा  |

 के  व्यापार  सम्बन्धी  लेन  देन  में  हम
 वास्तव  में  समस्या  तो  कर्मचारियों  की

 बयक  हस्तक्षेप  करें  ।  परन्तु  हम  उन  त्रुटियों  है  ।  किसी  चीज  का  प्रबन्ध  विभागीय  रूप

 को  समाप्त  करना  चहते  हैं  जिनकी  झाड़  से  किया  जाये  अथवा  किसीਂ  संविहित  निकाय

 में  समवाय  की  निधि  का  दुरुपयोग  किया  हमें  यह  प्रत्याशा  नहीं  करनी  चाहिये

 जा  सकता है  ।  इस  सम्बन्ध  में  व्यापार तथा  कि  उपयुक्त  कर्मचारी  उपलब्ध  होंगे  ।  चाहे

 उद्योग  के  प्रतिनिधियों  ने  अभ्यावेदन  भी  सं विहित  आयोग  का  सारा  प्रबन्ध  Wal,

 भेजे  हैं  शौर  उनको  यथासमय  प्रवर  परन्तु  इसका  काम  चलाने  के  लिये

 समिति  के  समक्ष  रखूंगा  ।  उपयुक्त  व्यक्ति
 न

 मिलें  तो  उससे  कोई  लाभ

 गरब में न्याय में  न्याय  की  व्यवस्था के  लिये  एं
 नहीं  होगा  जटि लत यें  ही  बढ़  जायेंगी  |

 इस  के  विपरीत  यदि  saan  विभागीय  प्रबन्ध

 संगठन  बनाने  का  प्रदान  लेता  हुं  ।  माननीय
 हो  तो  जब  कभी  किसी  परिवर्तन  की

 सदस्यों  ने  पूछा  कि  में  समवाय  विधि  समिति

 हारा  एक  मत  से  की  गई  इस  सिफारिश  पर

 बद् यकता  ऐसा  परिवर्तन  सुलभता  से

 किया  जा  सकता  है  ।  इसी  कारण  हमने  इस क्यों  नहीं  चला  कि  विभागीय  संगठन  स्थापित

 समय  wet  उचित  समझा  है  fe  केन्द्रीय

 करने  से  यह  aa  है  केन्द्रीय  सं विहित
 संविहित  प्राधिकार  एक  विभागीय  निकाय

 प्राधिकार  बनाया  जाये  ।  मेँ  समझता  हूं  कि

 होना  चाहिये ।  परन्तु  जो  माननीय  सदस्य
 उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण  तथा  मेरे

 भाषण  से  यह  स्पष्ट  है  कि  यह  एक
 wax  समिति  में  हैं  वे  इस  सम्बन्ध  में  उस

 समय  अपना  राय  प्रकट  करेंग ेही  जब  कि  इन
 विनिश्चय है  ।  पहले  प्राधिकार  के  हाथ

 खण्डों  पर  चर्चा  होगी  ।
 जो  कि  भूतकाल  में  न्याय  की  दु व्यवस्था

 के  लिये  भ्रांति  रूप  से  ज़िम्मेदार  काम  माननीय  सदस्य  श्री  टी०  एन०  सिंहः

 लेकर  सौर  किसी  प्राधिकार  को  तो  सौंपना  ने  पूछा  कि  सरकारी  उपक्रमों  के  जो

 ही  था
 ।
 इसलिये यह  विभाग  को  सेवायों  के  रूप  सें  संगठित  हमें  क्या

 रित  किया  गया
 ।

 इस  से  भी  afer  बन्ध  रखने  या  सुझाने  का  इरादा  है
 ।

 लगें  कारण  यह  है
 कि  अस्थायी  )  मान  विधेयक  में  सरकारी  क्षेत्र  को  सीमित

 कानून  के  gata  कई  मामले  सरकार  के  करने  वालीਂ  कोई  बात  नहीं  ।  यह  औद्योगिक
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 समान  रूप  से  भारतीय  तथा  गैर-सरकारी नीति  का  मामला  समवाय  विधि  का  नहीं  ।

 इस  में  केवल  एक  खण्ड  का  खण्ड  व्यापारियों  पर  लागू  होती  है  ।  केवल  कुछ  ऐसे

 ७४)  है  जो  इस  मामले  से  सम्बन्धित  मामले  इस  से  सम्बद्ध  हैं  जिनमें  किसीਂ  विदेशी

 परन्तु  में  माननीय  सदस्यों  को  बता  सकता  समवाय  की  शाखा  यहां  पंजीबद्ध  हो  अथवा

 हू  कि  हम  इस  मामले  पर  विचार  कर  रहे  नहीं ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है
 कि

 हू  शर  मेंने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  विदेशी  सेवायों  के  लिये  पंजीयन  कराना  तथा

 अथवा  विस्तृत  प्रस्थापना  इस  कारण  नहीं  अनुज्ञप्ति  प्राप्त  करना  श्रावक  होना  चाहिये

 रखो  है  कि  हमने  सरकार  की  हैसियत  क्योंकि
 चालू  नियमों  के  अन्तर्गत  उन्हें  पूंजी

 से  प्रभी  इस  पर  नियमपूर्वक  निश्चय  नहीं  निर्गम  नियंत्रक  at  अनुमति  नहीं  लेनी  पड़ती

 किया है  ।  है  |  इसके  waar  यह  विधेयक  रखने  मसें  हमारा

 दो  प्रकार  के  सरकारी  उद्यमों  पर  विचार  मूल  उदेश्य  यह  है  कि  ऐसा  वातावरण  फैलाया

 किया  जाना है  ।  ऐसे  उद्यम  जिनमें
 जाये  कि  समवाय  विधि  का  प्रयोग  उद्योगਂ

 पतियों  के  स्वार्थ  के  लिये  नहीं  अपितु  उद्योग
 सारे  ८ हग  सरकार  के  हैं  ग्रोवर  वह  उद्यम

 जिनमें  सरकार  का  भाग है  ।  हम  इन  दो
 को  उन्नति  तथा  देश  के  झ्रारथिक  विकास

 के  लिये  किया  जाये  ।  हम  जो  दायित्व  प्रबन्धक
 परकार  के  सरकारी  उद्यमों  के  बारे  में  कुछ

 अन्तर  रखता  चाहते  थे  ।  श्रर्थात्‌, हम हम  एक
 श्रभिकर्ताओं  पर  लादते  हैं  वे  भारतीयों  तथा

 सरकारी  उद्यम  की  परिभाषा  यह  रखते  कि
 गेर  भारतीयों  पर  समान  रूप  से  लागू  होंगे  ।

 कोई  उद्यम  जिसमें  ५०  से  अधिक  प्रतिशत  विदेशी  पूंजी  के  बारे  में  माननीय  सदस्यों

 सरकारी  AT  हों  सरकारी  उद्यम  है  ।  इनके  की  जो  भी  व्यक्तिगत राय  वे  यह

 बात  मानेंगे  कि  समवाय  विधि  जेसे  कानून कुछ  विशेष  उपबन्ध  करने  पड़ेंगे  जिससे

 fe  विधायक  के  कतिपय  खण्डों  से  वे  मुक्त
 में  भारतीय  तथा  गे  र-भारतीयਂ  सेवायों  अथवा

 रहें  ।  हमारे  पास  एक  प्रारूप  तयार  है  जो  प्रबन्धक  अभिनेताओं में  अन्तर  करना  सम्भव

 में  प्रवर  समिति  के  समक्ष  रख  सकूंगा  ।  इसके  नहीं है  ।  म  समझता  हुं  कि  यह  एक  उचित

 अलावा  पुर्णतया  सरकारी  निगमों  का  जिनमे  बात  होगी  कि  यदि  हम  art  किसी  दिन

 विदेशी  प  जी  पर  पुरी  चर्म  क्योंकि  यह सरकार  के  सिवा  ate  किसी  के  अंद  न

 कार्य  विनियमित  करने  के  लिये  हमें  एक  विधान  विषय  बार  बार  हमारे  सामने  भ्राता  है

 कीਂ  पड़ेगी  ।  इन  मामलों  और  मेरे  पास  सरकार  की  तत्सम्बन्धी  नीति

 व्यक्त  करने  का  समय  नहीं  होता  |
 को  विनियमित  करने  के  लिये  इस  प्रकार

 कोई  दोहरी  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  ।  एकाधिकार  के  सम्बन्ध  में  भी  में  यही

 अरब  में  विदेशी  पूंजी  तथा  एकाधिकार  के  कह  सकता  हूं  कि  यह  arian  नीति
 का

 एक

 को  लेता  चाहे  ये  पूंजी  तथा  एकाधिकार  विषय  wie  समवाय  विधि  के  क्षेत्र  से

 बाहर है  |  ate  कई  बातें  हैं  जिन  पर  विचार
 प्रबन्धक  अभिकरण  से  सम्बद्ध  हों  या  नहीं  |

 जेसा  कि  मैने  कहा  जहां  कहीं  विदेशी  करने  कीਂ  आवश्यकता है  ।  जैसे  हुंडी

 feat  का  आधिक्य  इन  मामलों  के
 मय  का  फिर  भी  इस  विधेयक

 में  उपबन्ध  हैं  । हास  के  बारे  में  जो  कुछ  भी  कहा

 यह  ऐसे  मामले  नहीं  हैं  जो  समवाय  उपाध्यक्ष  महोदय  :  समवाय  विधेयक  में

 बिधि  में  आते  क्योंकि  समवाय  विधि  भी  निर्देशकों  की  योग्यता  के  विषय  में  दाते
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 नहीं हैं  ।  शर्तें  रखी  जा  सकती  हें  |  क्या  सदन  के
 संबंध  में  प्रार्थना-पत्र  प्राप्त करने  के  लिये

 सदस्य  इस  बात  पर  विचार  नहीं  कर  सकते  अधिकृत  बैंक  यह  घोषणा  कर  देता  है  कि  वह
 कि  सेवायों  के  अधिकारी  कौन  हों  ?

 प्रार्थना-पत्र छिने  के  लिये  तैयार  है  ।  जब  पर्याप्त

 श्री  सी  डी०  सदन  इस  पर
 प्रार्थना-पत्र  आ  जाते  हैं  तो  सूचियां  बन्द  कर

 अवश्य  विचार  कर  सकता  है  लेकिन  नीति  के  दी  जाती  हैं  और  फिर  समवाय  जनता  को  अंश

 विषयों  पर  पहले  विचार  किया  जाना  निर्धारित  करता  है इस  विधेयक  के  द्वार

 अप्रेल  १९४८  कਂ  नीति  विषयक  घोषणा  वर्तमान
 कानून  में  इस  विषय  में  बहुत से  मुख्य

 में  कहा  जा  चुका  है  कि  कोई  विभेद  नहीं  किया
 परिवर्तन  किये  जा  रहे  ह  ताकि  साधारण

 योजकों के  हितों की  रक्षा  हो  सके और  वे जायगा  ।  नीति  सम्बन्धी  इस  विषय  पर  चर्चा

 होना  आवश्यक  हैं  |  यह  नीति  १९४८  में  बनाई  समवाय  के  चालबाज़  प्रवर्तकों  अथवा  संचालकों

 के  जाल  में  न  फंसਂ  जायें ।  में  खंड  ८,  ९,  १०,
 गई

 थी
 तथा  इसे  बार  बार  दोहराया  गया  है  ।

 ऐसे  प्रश्नों  का  यहां  उत्तर  नहीं  दिया  जा  ११,  १२,  १३,  १५,  २४,  ५५,  ५६,  ६३  और

 ६७  का  ही  निर्देश  करूंगा  ।  यदि  प्रवर  समिति इस  पर  तो  पूरी  बहुत  होनी  यदि

 कुछ  वातों  का  करना  जरूरी  समझा  जाये  तो  ara  इस  पर  विचार  किये  जाने  के  दौरान

 हमें  उचित  समय  पर  विधि  क  संशोधन  करने  माननीय  सदस्य  यह  अनुभव  करें  कि  और

 से  कोई  नहीं  रोक  सकता  ।  अधिक  रक्षण  की  आवश्यकता  तो  निश्चय

 उनके  सुझावों का  स्वागत  किया  जायेगा  ।

 प्रवर्तकों  और  विनियोजकों  के  प्रति  उनके

 उत्तरदायित्व के  बारे  में  श्री  टेक  चन्द  और  aft  अब  प्रबन्ध  के  प्रश्न

 टी०  एन०  सिंह ने  कहा  ।  को  देता  हूं  जिस  पर  यहां  सदन  में  बहुत  कुछ

 आम  तौर  से  पूंजी  भावी  वि नियोजकों
 मतभेद है  ।  कुछ  माननीय  सदस्यो ंने  मुझ  से

 पूछा  कि  क्या  मेरे  पास  प्रबन्ध  अभिकरण  पद्धति
 को  समवाय  की  विवरण-पत्रिका  बाँट  कर

 के  संचालन  के  बारे  कि  इस  पद्धति  में  कुछ
 इकट्ठी  की  जाती  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  इस

 अच्छाई  भी  या  यह  एकदम  ख़राब
 प्रणाली  के  अन्तरगत  प्रवत्तेंक  और  दिखाता  एक

 पर्याप्त  सूचना  है  ।  में  यह  स्वीकार  करता  हूं
 व्यवित न  हो  ।  वह  किसी  विशेष  eq

 या  धन्धे  की  स्थापना  तथा  वर्गीकरण  की  व्यवस्था

 कि  मुझे  न  तो  उतना  अनुभव  है
 और  न

 ही

 मेरे  पास  इतनी  सूचना  हैं  जो  कि  विशेषज्ञ
 करता  नये  धन्धे  की  शर्तो  को  तय  करता

 समिति  के  समक्ष  व्यक्त  की  गई  थी  ।  जिन
 प्रस्तावित  संचालकों  से  समवाय  का

 माननीय  सदस्यों  को  इसमें  दिलचस्पी  है  मे

 भार  संभालने  की  सहमति  प्राप्त  करता है
 इसਂ  समिति  रिपोर्टों  को  पढ़  सकते  हैं

 और  प्रस्तावित  निर्गमित  पूंजी  के  अभिदान
 और  सूचना  प्राप्त  कर  सकते  हैं

 ।
 को  प्रत्याभूत  करने  के  लिये  अभिगोपकों  से

 बातचीत  करता  है
 ।

 इसके  बाद  समवाय  आपको  याद  होंगा  कि  अन्तरिम  संसद

 बद्ध  किया  जाता  हैं  और  विवरण-पत्रिका  में  जब  मेंने  अस्थायी  विधि  संशोधन  विधेयक

 पंजीयक के  पास  पंजीयन  के  लिये  भेज  ata  किया  था  तब  wa  कहा  थ

 दी  जाती  है  और  फिर  उसे  प्रकाशित  कर  दिया  कि  मेरे  पास  लगभग  ३०  या  ४०
 ऐसे

 जाता  हैं  ।  विवरण-पत्रिका  के  प्रकाशन  के  थो  डे  मामले  हैं  जिन  में  से  प्रबन्ध  अभिकर्ताओं

 समय  बाद  ही  खोल  दी  जाती  करतूतों  को  देखकर  कहा  जा

 यानी  समवाय  द्वारा  जनता  से  अभिदानों  के  सकता  हैं  कि  इनके  संबंध  में  अभियोग  चलाया
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 श्री  सी०  डी०

 जा  सकता  है  ।  मेंने  इसमें  जांच-पड़ताल  की  और

 जब  में  वास्तविक  बातों  पर  आया  तो  किसीਂ  न
 करना  बल्कि  इस  पर  और  अधिक

 व्यापक  रूप  से  विचार  करना  होगा  और  इन
 किसी  कारण  से  ऐसी  कोई  बात  नहीं  मिल

 सकी  जिसके  आधार  पर  अभियोग  चलाया  सब  बातों  को  उस  कानून  की  पृष्ठभूमि
 मान

 जाये ।  इस  समय  भी  मेरे  पास  एक  बहुत  बड़े  कर  आगे  बढ़ना  होगा ।

 समवाय का  मामला  पिछले पांच  महीने
 जैसा  मेने  में  प्रबन्ध  अभिनेताओं

 से  हमें  किसी  चीज़  का  पता  नहीं  चला  है  ।
 की  करतूतों  के  बहुत  से  मामले  आपके  सामने

 हमें  शिकायतें  मिली  हैं  कि  अंशधारियों  के  साथ
 रख  सकता हूं  ;  शायद  अन्य  किसी  सदस्य  के

 धोखा  किया  जा  रहा  है  और  लगभग  १२  या

 १५  सेवायों
 को छल-काटने  परिसमापित  कर

 पास  इतनी  सूचना  न  हो  ।  मेरे  पास  ऐसे  मामलों

 के  उदाहरण भी  हैं  जिनमें  प्रबन्ध  अभिनेताओं
 दिया  गया  है  ।  हमनें  नवम्बर  में  छानबीन

 ने  उद्योगों  को  उन्नत  करने  की  भरसक  कोशिश

 शुरु  की  थी  परन्तु  अभी  तक  हमें  कोई  सफलता  की  है  और  उनकी  सहायता  के  लिये  रुपया

 नहीं  मिली  है  ।  ऐसे  लगभग  १२  मामले  हैं  ।
 उधार  दिया  परन्तु  मेरे  पास  ऐसे  कोई

 पहला  मामला  उच्चतम  न्यायालय तक

 गया  था  और  इसके  अलावा  मेरे  विचार  में

 आकड़े  नहीं  हैं  जिनसे
 मैं  यह  निश्चित  रुप  सें

 कह  सकूं  कि  यह  पद्धति  अच्छी  है  या  बुरी
 ।

 एक  उच्च  न्यायालय में  १९  मामले  और  में  उस  विशेषज्ञ  समिति  की  उप पत्तियां  मानने

 में  यहां  इस  विषय  में  कोई  विस्तृत  बातें  बताना
 के  लिये  तैयार  हूं  जिसने  इस  विषय  पर  पूर्ण

 नहीं  चाहता  ।  परन्तु  में  आपको  यह  बता  रहा  रूप  से  विचार  किया  है  ।  और  जैसा

 हूं  कि  देश  में  वर्तमान  स्थिति  किस  प्रकार की  कि  एक  माननीय  सदस्य  ने  अंशधारियों

 हैं  ;  हमारे  संविधान  ने  इस  बात  की  व्यवस्था
 का  एक  बहुत  सतर्क॑  प्रतिनिधि  सदस्य  की

 की  है  कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  विधि  की  उचित
 हैसियत से  था  में  उसकी  यह  बात  मानने  के

 प्रणालियों  को  छोड़  कर  अन्य  किसी  प्रकार  से
 लिये  तैयार  हूं  कि  प्रबन्ध  अभिकरण  पद्धति

 उसके  अधिकारों  से  वंचित  नहीं  किया  जा  को  खत्म  कर  देने  का  अभी  समय  नहीं  आया

 सकता  |  हमारे  यहां  की  न्यायिक  व्यवस्था  बड़ी
 है  यह  मामला  प्रवर  समिति  के

 तय
 करने  का

 व्यापक है  ;  इसके  अलावा  हमारे  यहां  साक्ष्य  है  और  में  समझता  हूं  कि  प्रतिकर  ale

 विधि  है  और  फिर  यहां  वकील  लोग  भी  तेज़
 संबंधी  निक  मामलों  के  बह  इसी  नतीजे

 हैं  ।  यहां  हम  हर  प्रकार  के  कानून  बनाने  में

 लगे  हुए  हैं  और  हम  यह  आशा  करने  हैं  कि  इन
 पर  पहुँचेगी  कि  यदि  हम  प्रबन्ध  अभिकरण

 पद्धति  को  खत्म  कर  देंगे  तो  इससे  देश  के

 कानूनों
 को

 उचित  रूप  से  ही  काम  में  लाया  औद्योगिक  विस्तार  को  बहुत  भारी  धक्का
 जायेंगी  ।  इसके  विपरीत  हमें  कानूनी  तरीकों

 के  द्वारा  लोगों  का  दोष  सिद्ध  करना  होता  है  ।
 लगेगा  ।  इसलिये  मेरी  राय  यह  है  कि  जब  तर्क

 हम  इस  पद्धति  में  सुधार  करके  यह  न  देख  लें
 मेरे  विचार  हम  जिन  बहुत  सी  बातों

 को

 कि  इससे  काम  चल  सकता है  या  नहीं तब  तक कार्यपालिका  की  असफलतायें  समझते  हैं

 वे  वास्तव  में  उसकी  असफलता यें  नहीं  होती
 हमें  इसे  खत्म  नहीं  करना  चाहिये  ।

 बल्कि  वे  कानूनी  बातों  का  ठीक  ठीक  पालन  यह  पहिला  ही  अवसर  तो  है  जब  हम  इसमें

 करने  के  संबंध  में  कठिनाइयां  होती  हैं  ।  इसलिये  सुधार करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  हम  चाहते  हैं  कि  इसका  पक्का  इलाज  लिये  हमें  पहले  यह  देखना  चाहिये  कि  हरम  री

 हो  तो  इस  कें
 लिये  हमें  किसी  खास  कानून  के  कानूनी  व्यवस्था  में  हम  अंशधारियों

 और
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 साधारण  जनता  के  हितों  का  इसके  द्वारा  किस  श्री  पी०  डी०  देशमुख
 :

 यह  कारण

 प्रकार  रक्षण  कर  सकते हैं  ।  नहीं  है
 ।  इस  विषय  में  अपना  मत  स्थिर  करने

 उपाध्यक्ष  क्या  माननीय  मंत्री  के  लिये  समिति  के  सामने  जो  बातें  कहीं  गई

 हैं
 उन

 पर  विचार  feat  जा  सकता  है--में
 को  पता  है  कि  समिति  नें  प्रबन्ध  अभिकरण

 समझता  हूं  कि  कोई  माननीय  सदस्य  आंकड़े
 के  कितने  मामलों  में  छानबीन  की  है  ?

 दे  कर  यह  सिद्ध  नहीं  कर  सकता  कि  वेतनमान

 श्री  सी०  डी०  देशमुख
 :

 इस  विषय  में  उस  पद्धति  सै  केवल  नुक्सान  ही  हो  रहा  है  ।  अपने

 के  पास  काफी  सामग्री  है  ।  में  यह  ठीक  ठीक  नहीं
 कार्यो बन्धु  के  समान  में  भी  ag  समझता  हूं  कि

 बता  सकता  हूं  कि  उसने  कितने  मामलों की  छान
 इस  समय  हम  इस  पद्धति  को  बिल्कुल  खत्म  नहीं

 बीन  की  परन्तु  जो  उपबन्ध  किये  गये  हूं  उनके
 कर  सकते  और  यदि  हमने  इसे  खत्म  कर  दिया

 बारे  में  प्रवर  समिति  सुझाव  दे  सकती  हूँ  कि  तो  हमारे  ऊपर  एक  ऐसा  बोझ  आ  पढ़ेगा
 इतने  वर्ष  होने  इतनी  अवधि  होनी  जिसे  उठाने  में  हम  अपने  आप  को  असमर्थ

 चाहिए  आदि  ।  उदाहरण  के  लिये  एक  बात  पायेंगे  ।

 यह  कही  गई  कि  प्रबन्ध  अभिकर्त्ता  बहुत  ज्यादा

 हिस्सा  ले  लेते  हैं  ।  इसके  लिये  यहां  खंड
 इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  एक

 सुझाव  यह  दिया  गया  कि  राष्ट्रीयकरण कर
 ३११  है  जिसमें  दिया  wang  कि  प्रथम  अवधियों

 दिया  जाये  ।  हमारे  पास  कर्मचारियों की
 के  समाप्त  होनें  पर  प्रबन्ध  अभिकर्त्ता  किस  अवधि

 तंक  रह  सकेंगे  |  प्रशन  यही  है  कि  संसद  प्रबन्ध
 अब  भी  कमी  हैं  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों ने

 शिकायत  की  है  कि  हमारे  सरकारी  उपक्रमों
 झभिकर्ताश्रों  की  बेईमान  शर्तों  और  समझौतों  ~

 में  कहां  तक  हस्तक्षेप  कर  सकती  है  ।
 यहं  बात

 में  जो  अधिकारी  प्रबन्ध  संचालक  नियुक्त

 विचार  करने  योग्य  है  कि  यदि  हम
 इस  पद्धति

 हुए  हैं  उनका  जल्दी  जल्दी  स्थानान्तर  कर

 दिया  जाता  है  ।  कारण  यह  है  कि  जद्दा  बारह
 को  एकदम  खत्म  कर  दें  तो  फिर  प्रबन्ध

 अधिकारियों  की  आवश्यकता  होती  हैं  वहां
 कर्ताओं  को  प्रतिकर  देने  की  जटिल  समस्या

 हम  छः  अधिकारियों  से  काम  लेने  का  प्रयत्न

 हमारे  सामने  खड़ी  हो  जायगी  ।  म  प्रबन्ध
 करते  इसी  वजह  से  नया  उपक्रम  चालू

 अभिनेताओं को  कुछ  सुझा  नहीं  रहा  हूं  ;
 करने  में  उनकी  आवश्यकता  होती  हैँ  |  जब  कोई

 उनके  अपने  कानूनी  सलाहकार  हैं  जो  उन्हें
 अधिकारी  किसी  कायें  में  नियुक्त  किया  गया  हो

 सलाह  देंगे  ।  ये  बड़े  कठिन  मामले  हैं  ;  अतः  और
 वह  कार्य  ठीक  तरह  से  चलने

 तो
 हम

 में  माननीय  सदस्यों  से  कहूंगा  कि  यद्यपि  उनका

 उसको  वहां  से  हटा  सकते  हैं  और  फिर  दूसरा
 रोष  ठीक  और  उचित  ठहराया  जा  सकता  है

 आरंभ  करने  में  उसे  लगा  सकते  हें  ।  मेरे

 परन्तु  फिर  भी  उन्हें  शान्त  चित्त  हो  कर  विचार  विचार  में  हम  इसी  तरीके  से  एक  वाणिज्यिक

 करना  चाहिये  ।  में  स्वयं  कतिपय  मामलों में
 एवं  आर्थिक सेवा  की  रचना  कर  सकते हैं

 कुछ  न  कर  पा  सकने के  लिये  क्षुब्ध  लेकिन

 हमें  सब  बातों  पर  सोच-विचार कर

 आई०  सी ०  एस०  अधिकारियों  के  बारे  में  चाहे

 कुछ
 भी

 कहा  परन्तु
 उनमें  एक  गुण था

 धानी  से  काय  करना  है  ।
 और  वहं  ag  कि  थोड़े  से  अनुभव  के  बाद  ही

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  कया  संवैधानिक  वे  विभिन्न  प्रकार  के  कार्य  करने  के  योग्य  हो

 तथा  न्यायिक  कठिनाइयों  के  कारण  ही  सरकार  ort  थे  ।  हम  चाहते  हैं  कि  सरकार  के  वर्तमान

 कर्मचारी  भी  इसी  प्रकार  की  योग्यता  रखें

 कर  सक  रही  है
 ?

 जिससे  सरकारी  उपक्रमों  में  जहां  जहां  उनकी
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 आवश्यकता  हो  वहां  वे  कु शलता  पुर्वक  अपना
 हमारी  भी  स्थिति  उस  व्यक्ति  जैसी  न  हो  जाये

 उत्तरदायित्व  निभा  सकें  ।  इसलिये
 जिसे  यह  qed  पर  कि  यह  नशा  किस  द्र

 करण  के  संबंध
 में  इसਂ  प्रमथ  हम  और  कुछ  नहीं  उसने  पहले  पानी  में  व्हिस्की  मिला  कर

 कर  सकते  |  तो  अब  हमारे  सामने  दो  चीज़ें  फिर  पानी  में  गिन  मिला  कर  और  फिर

 ह--प्रदत्त  अभिकर्ता  तथा  संचालक  wa  ।  पानी  में  ब्रांडी  मिला  कर  तो  उसे

 मेरे  पास  इस  संबंध  में  कोई  आंकड़े  नहीं  हैं  हर  बार  नशा  चढ़  गया  और  अन्त  में  वह  इस

 और  न  ही  में  यह  कह  सकता हूं  कि  पिछलें  चार  परिणाम  पर  पहुंचा  कि  यह  सारा  दोष  पानी

 या  पांच  वर्षों  में  कोई  महत्वपूर्ण  प्रबन्ध  का  ही  मुझे  ऐसा  प्रतीत  होता  हैं  कि

 करण  समवाय  स्थापित  नहीं  हुआ  है  ।  समिति  नीय  सदस्यों  का  यही  रुख  हूँ  और  उनके  लिये

 के  समक्ष  जो  कुछ  कहा  गया  है  में  उसे  देखे  रहा  सभी  बुराइयों  का  कारण  प्र चन् नें  अभिकरण

 हूं  और  शायद  प्रवर  समिति  के  सामने  उसे
 alg

 रख  सकेगा  ।  हो  सकता  हूं  कि  दस  उपक्रमों  में

 से  एक  किसी  प्रत्येक  तथा  संचालक  qe  श्री  गाडगिल  :  क्या  इस

 विषय  में  सरकार  का  खुला  रुख है  और  क्या era  आरंभ  किया  गया  हो  और  दोष  नौ

 प्रबन्ध  ahaaratat  द्वारा  आरंभ  किये  गये  हों  ।  इस  प्रश्न  के  सम्बन्ध  प्रवर  समिति  में  भी

 यह  ऐसा  ही  रहेंगा ? जो  कुछ  भी  मुझे  इसमें  कोई  सन्देह

 नहीं  कि  जो  भी  नयी  पद्धति  उससे

 भी  हमारा  झगड़ा  रहेगा  |  यदि  हम  प्रबन्ध

 श्री  ate  Sto  देशमुख  :  प्रवर  समिति

 के  समक्ष  जो  प्रश्न  जाते  उन  सब  के  विषय
 अभिकरणों  से  छुटकारा  पा  जायें  तो  फिर

 में  सरकार  का  खुला  रुख  है  ।
 प्रबन्ध  संचालकों  से  हमें  निबटना  होगा  ।

 उदाहरण  के  बैंकों  और  बीमा  कम्पनियों  श्री  में  इस  yer  को  विशेष

 में  हमारे  यहां  प्रबन्ध  अभिकर्ता  नहीं  रूप  से  इसलिये  पूछ  रहा  क्योंकि  आप

 फिर  भी  में  समझता  हं  कि  कोई  भी  सदस्य  के  भाषण  को  बहुत  ध्यान  से  सुनने  के  पश्चात्

 यह  नहीं  कह  सकता  कि  sat  और  बीमा  मुझे  ऐसा  प्रतीत  होने  लगा  है  कि  आप  इस  के

 विरुद्ध  पक्ष  तैयार  कर  रहे  हैं  । कम्पनियों  के  काम  में  कोई  खराबी  नहीं  है  ।

 बहुत  सी  बीमा  कम्पनियों  में  जो  गड़बड़  हो

 श्री  alo  डी०  देशमुख :  यदि  सदन  के रही  उसकी  समस्या  हमारे  सामने  मौजूद

 समक्ष  कोई  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाये  जिस

 में  कुछ  उपबन्ध तो
 सब

 कुछ  सुनने के
 सलम केए कह के  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा था

 किं  उद्योग  का  व्यवसायीकरण  करना  चाहिये
 परीक्षा  भी  मुझे  अपने  विचार  तो  रखने ही

 चाहियें  ।  सदन  के  विचार  के  लिये  जो  उपबन्ध

 बहुत  अच्छा  आदर्श  जीमा  समवायों
 सामने  रखे  गये  हैं  मुझे  उन  का  औचित्य  सिद्ध

 के  सम्बन्ध
 में  हम  बिल्कुल यही  करने  का  करना  ही  चाहिये  ।  माननीय  सदस्यों

 प्रयत्न  कर  रहे हूँ  ।  में  यह  नहीं  सकता
 को  इस  विषय  में  अब  भी  पूर्ण  स्वतंत्रता  है  ।

 कि  हमें  सफलता  मिली  है  ।  इस  के  लिये  जो

 परिषद्‌  नियुक्त  की  गई  है  वह  अभी  बीमे  के
 जेसा  कि  मेंने  कहा  किਂ  मेरे  पास  इस  विषय  में

 कुछ  अधिक  प्रमाण नहीं  सम्भव हैं  जब
 काम  में  प्रचलित  कुछ  बुराइयों  का  हल

 तक  प्रवर  समिति  की  बैठक  हो  हम  इस  विषय
 नहीं  निकाल  सकी है

 ।  भय  हूँ  कि  कहीं
 पर

 काफी  अच्छी  प्रकार  विचार  कर  नीरस



 पु  ४९  समवाय  विधेयक  दे  मई  १९५४  समवाय  विधेयक  kao

 देह  सदन  ने  इस  प्रश्न  की  ओर  और  geal  इत  शब्दों  के  साथ  में  अपना  भाषण

 समाप्त  करता हूं
 ।

 श्री  सिंहासन  fag
 उपाध्यक्ष  पहले  में  सदन  के

 :  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  अभी
 समक्ष  श्री  वल्लाधरास  का  संशोधन  प्रस्तुत

 कहा कि  उन्हें  स्वयं  अपनी  इस  निकलता
 करूंगा  और  उस  के  वाद  मुख्य  प्रस्ताव  ।

 पर  क्रोध  आता  क्या  वह  यह  अनुभव  करते

 हैं  कि  या  तो  dag  उनके  पीछे  नहीं  हूं  अथवा  प्रश्न यह  है  कि  :

 जनता  इसके  विरुद्ध  हैं  जो  वह  प्रबन्ध
 विधेयक  पर  ३१

 करण  प्रणाली को  समाप्त  नहीं  कर  सकते ?
 १९५४  तक  राय  जानने  के  लिये

 att  ato
 डी०  देशमुख :  मेरे  विचार  में  इसे  परिचालित  किया  जाय  ह

 जब  मेंने  वैधानिक  रचना  का  उल्लेख  किया  था

 तो  माननीय  सदस्य  यहां  नहीं  थे  ।  हमारा  विधि  प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ  |

 के  प्रति  समादर  और  हमारी  न्यायपालिका
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 तथा  इसी  प्रकार  की  अन्य  संस्थाएं  मेरे
 पक्  समवायों  तथा  कुछ  अन्य  संस्थापकों

 विचार  हमारे  लिये  उन  लोगों  को  अपराध

 का  मज़ा  चखाने  में  कठिनाई  उपस्थित  कर  देती
 सम्बन्धी  विधि  का  एकीकरण  तथा  संशोधन

 हैं  जो  कि  हमारे  कुछ  महत्वपूर्ण  उपबन्धों  का
 करने  वाले  विधेयक को  दोनों  सदनों  के  ४९

 सदस्यों  की  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाये उल्लंघन  करते  हैं  ।  मेंने  एक  उदाहरण  दिया

 संयुक्त  स्कन्ध  समवाय  के  एक  पंजीयक  जिस  में  इस  सदन  के  ३३  अर्थात्‌  श्री

 की  शिकायत  पर  हम  गत  पांच  मास  हरि  विनायक
 श्री  चिम मस लाल  चाक

 भाई  श्री  अवलेश्वर  प्रसाद  श्री  वी  ०
 लय  के  समक्ष  मामला  उपस्थित  करना  तो  दूर

 उसकी  तलाशी  भी  नहीं  ले  सके  हैं  ।  बी ०  श्री  खण्डूभाई  कांसनजी  श्री

 नीय  सदस्यों  को  इन  बातों  पर  अवश्य  विचार  देव  कान्त  श्री  श्री  मन्नञारायण

 करना  चाहिये  ।  st  आर०  श्री  घमंडी  लाल

 श्री  राधे  श्याम  रामकुमार
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  श्री  बी०  आर०  श्री  नित्यानंद

 कौन  उत्तरदायी  है  ?

 श्री  प्रेशर
 श्री  टी

 ०  एस०

 श्री  सी०
 डी०  देशमुख मं  संविधान  के  शिवलिंग  श्री  के०  टी०

 लिये  उत्तरदायी नहीं  में  न्यायपालिका  श्री  कोठा  पंडित  चतुर  नारायण

 के  लिये  उत्तरदायी नहीं  में  वकीलों के
 डा०  शौकतुल्ला

 लिय  उत्तरदायी नहीं  हूं  ।  श्री  टी०  कर्नल  बी ०  एच०

 श्री  एस०  एस०  मोरे  आप  की  पुलिस
 श्री  मूलचन्द  पंडित  मुनीर  दत्त

 उत्तरदायी है  ।
 श्री  राधेलाल  श्री  सी०  आर०

 श्री  एम०  एस०

 श्री  अमजद  श्री  एन०  सी ० श्री
 to

 Sto  देशमुख :  यदि  मेरे

 माननीय  मित्र  अपनी  निपुण  बुद्धि  से  इन
 श्री  तुलसीदास  श्री  जी०  डी०

 कठिनाइयों  पर  विजय  पाने  का  कोई  उपाय

 चता
 सकें

 तो  में
 उन्हें  अपना  एक  साथी  समझूंगा

 |  प्रस्तावक  और  परिषद्‌  के  १६  सदस्य



 VEY  दण्ड  प्रक्रिया  रे  मई  १९५४  संहिता  विधेयक  BURR

 महोदय ]

 कि
 संयुक्त  समिति  की  बैठक के  गठन

 श्री  रघुनाथ  श्री  गणपति  श्री  सैय्यद
 के

 लिये  संयुक्त समिति  के  कुछ  सदस्यों की  एक  श्री  श्री  सी०  माधव

 तिहाई  संख्या
 को

 गणपूर्ति  समझा  श्री  Fo  एम०  श्री  साधन

 कि  समिति  इस  सदन  को  अगले  सत्र  चन्द्र  श्री  शंकर  शान्ता राम  सरदार

 के  पहले  सप्ताह  के  अन्तिम  दिन  तक  प्रतिवेदन  हुक्म  शी  भवानी  डा०  लंका

 प्रस्तुत कर  देगी  ;  श्री  राय सम  शेष गिरी  श्री

 कि  अन्य  विषयों  में  इस  सदन  के  संसदीय  एन०  आर०  एम०  स्वामी  तथा  डा०

 नाथ  काटजू  और  परिषद्‌  के
 १६  सदस्य

 किन्तु  उन  में  अध्यक्ष  की  इच्छानुसार  परिवर्तन
 हों  ;

 तथा  रूपभेद  किया  जा  सकेगा  ;  और
 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  के  गठन

 कि  ag  सदन  परिषद्‌  से  यह  सिफारिश  के  लिये  संयुक्त  समिति  के  कुछ  सदस्यों  की

 करता  है  कि  वह  उक्त  संयुक्त  समिति  में  एक  तिहाई  संख्या  को  गणपूर्ति  समझा  जायेंगी  ;

 सम्मिलित  हो  और  परिषद्‌  द्वारा  इस  संयुक्त

 समिति  में  नियुक्त  किये  जाने  वाले  सदस्यों

 कि  समिति  इस  सदन  को  अगले  सत्र

 के  पहले  सप्ताह  के  अन्तिम  दिन  तक  प्रतिवेदन के  नाम  इस  सदन  के  पास  भेज  दे  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 कर  देगी  ;

 ह
 कि  अन्य  विषयों  में  इस  सदन  के  संसदीय

 समितियों  सम्बन्धी  प्रक्रिया  नियम  लागू दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  )
 किन्तु  उन  में  अध्यक्ष  की  इच्छानुसार परिवर्तन

 विधेयक
 तथा  रूपभेद  किया  जा  भर

 गह-काय  तवा  राज्य  मंत्री  ०काटजू

 में  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :  कि  यह  सदन  परिषद्‌  से  यह  सिफारिश

 करता  ह  कि  ag  उक्त  संयुक्त  समिति  में प्रक्रिया  १८९८  में

 तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  दोन ं
 सम्मिलित  हो  और  परिषद्‌  द्वारा  इस  संयुक्त

 सदनों  के  ४९  सदस्यों  की  एक  संयुक्त  समिति
 समिति  में  नियुक्त  किये  जाने  वाले  सदस्यों

 के  नाम  इस  सदन  के  पास  भेज  दे  हँ
 को  सौंपा  जाये  जिस  में  इस  सदन  के  ३३

 मुझे यह  मानना  पड़ेगा  कि  में  आज
 के

 श्री  गणेश  सदाशिव  श्री  जोखिम  दिल  को  अपने  जीवन  का  एक  महत्वपूर्ण  दिन

 श्री  लोकनाथ  श्री  राधा  चरण  समझता  हूं  ।  मेंने  अपने  जीवन  के  अधिकांश

 श्री  शंकर  गौड़  वी रन  ate  ay  विधि  न्यायालयों  में  बिताये  हैं  और  विधि

 श्री  टेक  श्री  मेरी  चन्द्र  के  प्रशासन  में  विशेषतया  प्रक्रिया  सम्बन्धी

 श्री  के०  पेरिया स्वामी श्री  ato  आर०  विषयों  में  जो  कठिनाईयां और  पेचीदगियां

 श्री  झूलन  श्री  अहमद  उत्पन्न  होती  हैं  उन्हें  अपने  दैनिक  कायें  में

 श्री  कैलाश  पति  श्री  सी०  qto ०  अनुभव  किया  है  ।  एक  चीज़  जो  प्रत्येक

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  श्री  रेशम  जीवी  को  अनुभव  हुई  हूँ  और  जिस  से  हमें
 एल  श्री  संतकुमार  श्री

 बड़ा  दुःख  पहुंचा  है  यह  है  कि  विधि  न्यायालयों
 रोहिणी  कुमार  श्री  रघवीर

 से  लोगों  को  यह  प्रेरणा  नहीं  मिली  कि  वे



 ५५
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 न्यायाधीशों और  मजिस्ट्रेटों  के  सामने  जा  कर  विषय  में  इस  सिद्धान्त  से  किसी  का  मतभेद

 सच्चा  साक्ष्य दें  और  इस  प्रकार  के  ही  सकता  हैं  कि  किसी  निर्दोष  व्यक्ति  को  कष्ट

 प्रशासन  में  सहायता  करें  ।  प्रत्येक  विधिजीवी  नहीं  देना  चाहिये  और  दोषी  व्यक्ति  को  बचन

 तथा  और  जिस  किसी  का  भी  विधि  नहीं  देता  चाहिये  |  पुलिस  यह  कहती  है  कि  वह

 val  से  काम  पड़ता  है  यही  अनुभव  करता  हैं  भरसक प्रयत्न करती  है
 fe

 धोखेबाज़ी  फलती-फूलती  है  ।  यह  तो
 न्यायाधीश और  मजिस्ट्रेट  यह  कहते

 नेति कता वादियों तथा  लोक  अन्तःकरण  का

 विषय  है  और  में  यह  जानता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध
 हैं  कि  वे  स्वतंत्र  हें  और  वे  राज्य  तथा  नागरिक

 के  मध्य  न्याय  करते  हैं  ।  इस  का  परिणाम
 में  विधान  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  में  इस

 इस  सम्पूर्ण-प्रभुत्व  सम्पन्न  संसद्‌  से  यह  अनुरोध  यह  हैँ  कि  सामान्यतया  सत्र  न्यायालयों  के

 करता  हुं  कि  वह  विधि  न्यायालयों के

 समक्ष  अभियोग  चलाये  गये  १००  व्यक्तियों

 में से  ७५  व्यक्ति छूट  जाते  हैं  और
 दण्डित

 मण्डल  को  शुद्ध  करने  के  लिये  यथादाक्ति
 व्यक्तियों  में  से  कम  से  क्रम  एक-तिहाई  उच्च

 कठोर  से  कटोर  उपाय  करे  ।

 न्यायालय  द्वारा  छोड़  दिये  जाते  हैं  ।  हमें इन

 दूसरी  बात  यह  हैं  ।  कई  कारणों  से
 बातों  को  ठीक  करना  है  ।

 ज्यों  ज्यों  समय  बीतता  जाता  है--यह  बात  नहीं  इस  से  पूर्व  कि  में  इस  की  मुख्य  बातों  को

 कि  इसकी  प्रक्रिया  पेचीदा  है--प्रक्रिया  किसी  नज्द  एक  संशोधन  है  जिस  में  सदन  से  यह  प्रेरणा

 प्रकार  पेचीदा  होती  जा  रही  यह  की  गई  है  कि  इस  विधेयक  को  जनमत  जानने  के

 कारी  और  खर्चीली  होती  जा  रही  है  ।  सम्भव  लिये  परिचालित  किया  जाये  ।  सम्भव हे  ऐसी

 कुछ  आशंका  हो  कि  लोगों  से  इस  के  सम्बन्ध  में

 में  जाना  पड़ता  हो  उस  दुर्दिन  को  टालने  के  अच्छी  प्रकार  परामर्श  नहीं  किया  गया  ।  में

 लिये  स्वयं  कार्यवाही  को  लम्बा  करना  चाहते  आरंभ  में  ही  इस  विषय  में  आपको  तथ्यों  को

 हों  ।  परन्तु  परिणाम  फिर  भी  वही  है  ।  यह  बता  देना  चाहता  हं  और  इस  विषय  में  वस्तुतः

 अत्यधिक  खर्चीली  और  विलम्ब कारी है  जो  कुछ  किया  गया  हैँ  वह  भी  बता  देना  चाहता

 इन  सब  वर्षों में  और  अधिकांशतया गत  दो  इस  का  इतिहास  यह  है  कि  ब्रिटिश  भारत

 वर्षों  में  में  गांव  के  लोगों  से  और  नगर  के  के  रूप  में  सारे  भारत  पर  लागू  होने  वाली

 लोगों  से  मिला  हूं  जिनका  बिधि  न्यायालयों  प्रथम  दण्ड  प्रक्रिया संहिता  १८६१ में  बनाई

 से  विशेषतया  व्यवहार  पक्ष  की  ओर  से  विश्वास  गई  थी  ।  उससे  पहले  बम्बई

 उठता
 हुआ  प्रतीत  होता  है  ।  वे  यह  कहते  तथा  अन्यत्र  बहुत  से  विनियम  प्रचलित  थे

 और

 हैं  कि  दावा  करने  से  क्या  ora  ;  डिक्री  करवाने  प्रक्रिया  बड़ी  लम्बी  चौड़ी  थी  एक  प्रक्रिया

 प्रेसिडेंसी  नगरों  पर  जो  अंग्रेजी  प्रक्रिया  का में  तीन  वर्ष  लग  जाते  हें  और  उसे  क्रियान्वित

 करवाने  में  पांच  वर्ष  और  लग  जाते  हम  अनुसरण  करते  लागू  होती  दूसरी

 में  जाने  की  अपेक्षा  इसे  न्यायालय  प्रक्रिया  निजामत  अदालतों  के  लिये  और  ईस्ट

 से  बाहर  ही  निबटा  करे
 ।

 दण्ड
 सम्बन्धी

 न्याय  इंडिया  कम्पनी  के  न्यायालयों  के  लिये  थी  और

 की
 कई  कारणों  से  बहुत  ही  जटिल  है  ।  इसी  प्रकार  और  थीं  ।  १८६१  की  दण्ड  प्रक्रिया

 मजिस्ट्रेटों के  सामने  मामलों को  महीनों  संहिता  में  इस
 सब

 को  संहिता  बद्ध  करਂ  दिया

 गया  और  औपचारिक  बना  दिया  गया  ।  और लग
 जाते  हूं  और  सत्र  न्यायालय  में  तो  एक  या

 दो
 वर्ष  लग  जाते  हैं  ।  छूटने  वालों  की  संख्या  लगभग  उसी  समय  हमारी  इन  दो  बड़ी

 भी
 बहुत  अधिक  है  ।  में  नहीं  जानता  कि  इस  ताओं  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  दण्ड
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 यह
 ठोक  हैं

 कि
 प्रक्रिया  संहिता  जो

 हुए  उत्तर  भेजे  ।  बम्बई  से  १५  जिला  न्याय

 तथा  क
 आजकल  चाल  प्रक्रिया  संहिता  १८९८  के

 से  मिले  तथा  मद्रास से  ७  जिला  दंडाधिकारी
 नाम

 से  प्रचलित  हैं  किन्तु  उसके  वाद  से
 इसमें

 तथा  कुछ  विधिजीवी  संघों  ने  भी  अपने  उत्तर fan  परिवर्तन  नहों  किये  गय  हैं  |  सनत
 भज  |  पिछले  अगस्त  मास  में  एक  1...  सरकारी

 १८७२,  १८८२  ran  afin  बार  सर  ¥322
 सदस्य  के  विधेयक  की  चर्चा  के  दौरान  में

 म  कुछ  संशोधन  अधिनियम  पारित  किये  गये
 एक  प्रश्न  उठाया  गया  था  कि  असेसर तथा

 थे
 ।

 मेरा  विचार  है  कि  ९२  वर्ष  के  बाद
 जरी  के  द्वारा  पेशी  की  प्रथा  को  समाप्त  कर  दिया

 यह  सदन  ही  सम्पूर्ण  प्रक्रिया  संहिता  पर  इतने
 जाय तब  मेंने  एक  वक्तव्य  में  कहा  था  कि  में

 व्यापक  एवं  पूर्ण  रूप  से  विचार  कर  रही  हैं  ।

 सन्‌  १९  A)
 दिसम्बर  मास  इस  सम्बन्ध  में  एक  विधेयक

 म॑  पंजाब  सरकार  ने  एक  संदेश
 सदन  में  प्रस्तुत  करूंगा  |  व्यवहार-प्रक्रिया

 भेजा  जिसमें  कुछ  सुझाव  उन्होंने कहा  था
 संहिता  तथा  दंड-प्रक्रिया-संहिता  के  बारे

 कि
 सेशन  सुपुर्द  करने  की  कार्यवाही  निकाल  में  मेंने  एक  शासन  तैयार  किया  है  जो  काफ़ी

 देनी  चाहिये
 ।

 सीधे  सीध  aaa  में  मुकदमा
 होना  वारंट  तथा  समझ  प्रक्रिया  भी

 बड़ा  हो  गया  है  ।  उच्चतम-न्यायालय के  सभी

 सभा  मुख्य  राज्य
 घ

 रूप  गह  मंत्रालय  ने  यह  पत्र  सभी

 पूज्य  सरकारों को  और  इस  सम्बन्ध
 सरकारों के  सभी  मुख्य  राज्यपालों

 सभी  महाधिविक्ताओं को  उनका  सत  जानने
 हमारे पास  जानकारी  इकट्ठी  क

 ।  २७  राज्यों  में  से  २४  राज्यों  ने  अपने
 के  लिये  मेंने  ज्ञापन  यहां  तक  माननीय

 सिर  को  चटर्जी तथा  अन्य  मित्रों को  भी
 भज  दिये  ।  ९६५  उच्चन्यायालयो में

 यह  ज्ञापन  भेजा  था  ।  उनके  उत्तर  भी  मझे  मिले

 से
 १

 न्यायालयों  न  भी  अपने  उत्तर  प्रेषित
 जिनके  लिए  में  उनका  आभारी  हुं  ।  ७५  गण दय  हे  ।
 मान्य  व्यक्तियों  को  मेंने  ज्ञापन  भेजा  था  जिसमें

 श्री  एन०  सी०  चटर्जी  से  ५२  ने  अपने  उत्तर  भेज  दिये  ह  ।  जनवरी

 सी  विधि जीवी  संघ  अथवा  विधि जीवी  १९५३  के  पंजाब  सरकार के  प्रस्तावों

 रषद  से  भी  लिया  गया  था
 ?  तथा  इस  ज्ञापन  के  उत्तर  में  जो  तथ्य  हम

 मिले  ह  उनके  आधार  पर  हमने  विधेय
 द  डा०  काटजू :  कुछ  राज्य  सरकारों ने

 तैयार  किया  हैं  और  अध्यक्ष  महोदय  की  आज्ञा .
 यहां  के  न्यायालयों  के  विधि जीवी

 के  आधार  पर  जो  भारत  सरकार  के  पत्र  में

 .  संस्था  विधिजीविधों  आदि  का  मत  लेकर  एवं

 उसे  संलग्  करके  विस्तृत  उत्तर  भेजे  थे  ।
 प्रकाशित  भी  हो  गया  है  ।  गत  दिसम्बर  में  यह

 सब  कुछ  हुआ  |  गृह  मंत्रालय  की  ओर  से  सभी
 .  जनवरी  Su  में  गह  मंत्रालय ने  जो  पत्र

 राज्य  सरकारों  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर
 भेजा  wl  वह  बड़ा  विस्तृत  था  और  सभी  राज्य

 आकर्षित  किया  गया  कि  वे  अपनी  अपनी  सर

 का  मत  मांगा  गया  था  ।  उनसे  प्रार्थना  कारों  के  पत्रों  में  इस  विधेयक  को  ज्यों  का

 गई  थी  कि  वे  उच्च-त्यायालयों  विधिजीवी

 fam 3  सते
 इह

 जी  कहा
 दि

 संघ
 जिला-यायाधीश  कच  साजों

 रुचि  रखने  वाले  प्रत्य०

 व
 थ

 a
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 मा  से  भी  हमें  अन्त  करतें  ।

 सम्बर  और  चार  महीनों
 में  जनता  का  मत  प्रस्तावों

 बीच  हमें  २०७  उत्तर  मिले  ख  के  सम्बंध  में  प्राप्त  कर  लिया s
 जाय  तुर्की

 औपचारिक  रूप  से  ह  ककी में  ५६  विधि-जीवी  २१
 aw

 are ने  व्यक्तिगत रूप  ६६  से  विमुक्त हो  जायं  ।

 तथा  जिला  न्यायाधीश  R20
 लकीर

 श्री  बंसल
 मान जिला  १९  राज्य  सरकारों  के

 नीय  मंत्री  का  कहना  है  कि  तीन  चार
 तथा  १५  उच्च  न्यायालय  सम्मिलित  हैं  ।

 प्राप्त  उत्तरों  विश्लेषण करने  पर  हमन
 ह  eee

 प्रसारित करा  दिया  गया  था  मं  समझता
 देखा  कि  अधिकतर  उत्तर  तो  विधेयक  में  निहित

 कि  जनता  की  ओर  से  उनके  पास
 प्रस्तावों  के  बारे  में  हं  तथा  कुछ  उन  बातों  के

 पालियां  बाद  सक  सात  जपा  स्की  उस

 सम्बन्ध  में  हूं  जिनका  उल्लेख  विधेयक  में  नहीं
 सम्मतियों  का  संचित  विवरण  सदन  तथा  प्रवर Pf  ।

 हमने  उन  पर  विचार  किया  और  कुछ  समिति को  देंगे
 ?

 उन  समितियों को  प्रा
 ठोस  सुझावों  को  हमने  मान  लिया

 ।  कुछ
 करके  सदन  को  प्रसन्नता ही  होगी  । ठोस  संशोधनों  के  आधार  पर  हमने  विधेयक

 के  प्रस्तावों  म  परिवर्तन  कर  दिया  ।  अत  डा०  माननीय  सदस्य  के  स्नाव

 सदन  के  सम्मुख  जो  विधेयक  आज  प्रस्तुत  के  लिये  में  उनका  आभारी  हुं  ।  मेने  भी
 यह

 है  कुछ  बातों  को  छोड़कर  वह  बहुत  कुछ  वही  सोचा  था  ।  सन्‌  १९५१  से  लेकर  अब  तक
 इस

 है
 जो

 दिसम्बर  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।  या
 तो  विधेयक के  सम्बन्ध  में  जितनी  भी  सम्मितिय

 विधायक  में  निहित  कुछ  प्रस्तावों में  इधर  आई  हें  उनको  पुस्तकाकार के  रूप  म॑  प्रकाशित

 उधर  थोड़ा  सा  परिवतंन  कर  दिया  गया  है  कराने  का  आदेश  मेंने  दे  दिया  है  ।  जैसा  कि

 अथवा  प्राप्त  आलोचनाओं  के  आधार  पर  कुछ  मेने  अगस्त  में  भी  कहा  था  और  अब  भी  कहता

 बातें  और  जोड़  दी  गई  हैं  ।
 हूं  कि  में  इस  विधेयक  को  किसो  दलगत  भावना

 के  विचार  से  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं
 ।

 दंडिक मेरा  नम्र  निवेदन यह ह  हैं  कि  कोई

 का  जाए  Gat  कह  सकता  fe  वए  ae  न्याय  के  प्रशासन  में  हम  सभी  लोग  अत्यधिक

 जल्दी  में  बनाया  गया  ह  अपना  उपयुक्त  रुचि  रखते  हं  ।  इसका  सम्बन्ध
 तो  ३६

 करोड  जनता  से  संसद  के  प्रत्येक सदस्य
 शक्तियों  से  परामर्श  नहीं  लिया  गया  है  ।

 मेरा  विश्वास हैं  कि  प्राप्त  सम्मतियों के  आधार  की  योग्यता  के  आधार  पर  इसे  पुरा  बनाने

 के उद्देश्य से हम लोग से  हम  लोग  इस  काय  में  लग
 I

 पर  जो  कुछ  भी  हम  अधिक से  अधिक  कर  सकते

 थे  बह  हमन  किया  ह  ;  और  लगभग  दो  वर्ष  उनमें  से  न  तो  कुछ  छोड़ा  जायगा
 ओर

 न  कुछ  निकाला  जायगा
 और

 में  आशा  करता के  विवाहोपरांत यह  विधेयक  सदन  में  प्रस्तुत

 किया  गया  हें  ।  हूं  कि  जबतक  प्रवर  समिति  अपना
 कार्य

 प्रारम्भ  करेगी  उस  समय  तक  ये  समिति

 यदि  यह  विधेयक  में  दिसम्बर  के  मध्य
 पुस्तकाकार रूप  में  प्रकाशित  हो  जायगी

 में  प्रस्तुत  कर  सकता  तो  सदन  से  स्वयं  ही  यह

 प्रार्थना  करता  कि  जनमत  जानने  के  लियें
 उसकी  प्रतिलिपि  पुस्तकालय  में  रख  दूंगा

 ता

 संसद  के  प्रत्येक  सदस्य  उसे  देख  सकें  ।
 क  प्रसारित किया  जाय  किन्तु उन  दिनों

 व्यवस्थापिका  का  बहुत  था  |  यह  श्री

 hia
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 #  अध्यक्ष महोदय  की  आज
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 डा०  काटजू
 :  प्रत्येक  सदस्य

 को  इसकी  में  जानता  हु  कि  अदालती  पंचायतों के  महत्व

 एक  एक  प्रति  दी  जायगी  ।  इसके  प्रकाशन  के  के  बारे  में  विभिन्न  मत  हैं  ।  दोनों  पक्षों  की

 लिये  मेंने  आदेश  दे  दिये  और  यह  प्रेस  में  सम्मतियां  मैंने  सूनी  हैं
 ।

 छोटे  छोटे  अंभियोग

 है  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  हैं  ।  मेरा  विचार  २००)  तक  के  व्यवहारिक  तथा  छोटे

 हैं  कि  उच्च  छोटे  छोटे  सन्न  छोटे  छोटे  छोटे  आक्रमण--थोड़ी

 तथा  विधि  मारपीट  हो  जाय  और  कुछ
 म  IT  सभी

 की  समितियां  संसद  सदस्य  मामले  गांव  में  त  हो  सकते  gi यदि
 आप

 अपने पास  रखे  ।  २००)  का  मामला  अदालत  में  लाते  हैं
 तो

 और  कुछ  करने  से  पूर्व  lo  तो  आपको  प्रारम्भ
 इसका एक  इतिहास  हैँ  ।  बड़े  विस्तार के

 ही  में  न्यायालय  शुल्क  के  रूप  में  देने  पड़ते  हैं
 ।

 साथ  मैंने  इसे  तैयार  किया  है  ताकि  कोई  यह  गावों में  पंचायतों  द्वारा  ऐसे  निर्णय  बिना  कुछ
 ने  कह  सके  कि  यह  जल्दी  में  तैयार  किया  गया

 लिये  दिय  ही  हो  जाते  हूं  ।  अधिक  कुछ  न  कह  कर
 है  अथवा  एक  व्यक्ति  विशेष  के  मस्तिष्क  की

 इतना  ही  कहूंगा  कि  इन  पंचायतों

 देन  हूं  ।  इसके  तेयार  करने  में  जो  सहायता
 का  न्याय  उच्च  प्रकार का  हैं  ।  यह  हो  सकता है

 मुझे  मिली  है  उसके  लिये  मैँ  उन  सभी  का  आभारी  कि  कहीं  की  पंचायतें  असंतोषजनक  उनमें

 हूं  ।  हमने  इसे  एसे  रूप  में  तैयार  किया  हैं  जिस
 भ्रष्टाचार  अनियमितताएं हों  ।  यदि  किसी

 में  प्रत्येक  नागरिक  का  हित  निहित  है  ।
 ग्राम  विशेष  में  आपसी  मन  मुटाव  हैं

 तो  हो

 हमें  इसकी  पृष्ठभूमि  पर  विचार  करना  सकता  हूँ  कि  न्याय  पक्षपात  पूर्ण  भावना
 से

 इस  प्रकार  की  पंचायतें  कहीं  कहीं  मिक्
 होगा  |  पिछले  १२  या  १६  महीनों में  और

 अपने  विधि-जीवी  काल  में  सदैव ही  मेंने इस
 सकती  हैँ  ।  किन्तु  ये  पंचायतें

 बात पर  विचार  किया है  कि  यह  मिथ्या  वरदान  के  रूप  में  सिद्ध  हुई

 शपथ  किस  प्रकार  बन्द  की  जाय ।  इसमें  हम

 कमी  कर  सकते  हैं  ।  एक  व्यक्ति के  रिश्तेदार
 केवल  चार  महीने  पहुचे  सें  मध्य भा रथ

 भोपाल  आदि  स्थानों  में  दौरा  करने  गया  ।
 या  उसके  साथी  आकर प्यार  बोल  जायं  वह  तो

 वहां  के  पंच  मुझसे  मिलि  |  मेंने  जब  उनसे
 बात  दूसरी  है  किन्तु  एक  सामान्य  सामरिक

 एसा  क्यों  करे  ?  हमें  भारत  के  उस  प्राचीन
 मतों  के  बारे  में  पुछा  तब  उन्होंने  कहा  कि  वे

 बहुत

 खुश  हैं  क्योंकि  उन्हें  न्यायालयों  में  नहीं
 गौरव  को  फिर  से  लौटाना  हैँ  कि  यहां  के  व्यक्ति

 पड़ता  ।  यदि  सामान्य  अपराधिक  मामले
 सत्य  प्रिन्ट  हैं

 में  उन्हें  न्यायालय  जाना  पड़े  तो  सैकड़ों  रपए

 अदालती  पंचायतों  से  विधेयक  का  कोई
 खच  हो  जायें ।

 सम्बन्ध  नही ंहै  ।  प्रत्येक  राज्य  के  विधान  में

 बात अदालती  पंचायतें  अब  एक  सामान्य  अब  में  विधेयक  के  दूसरे  पहलू  पर  आता

 हो  गई  है  ।  मेंने  सोचा  था  कि  इनकी  चर्चा  भी  हूं--वह  है  ज्यूरी  और  अफसरों  द्वारा  न्याय

 विधेयक  में  करूं  किन्तु  यह  सोचकर  कि  प्रत्येक  निर्णय  |  इस  पर  सब  एकमत  हैं  कि  इस  प्रकार

 का  न्याय  अब  att = 1१1  TOs राज्य  A  इनकी  स्थापना  करने  के  सम्बन्ध  में  दी  रहा  ।  लोग  इस

 बिधान  हैं  इसे  छोड़  दिया  |  कुछ  अन्तर  पद्धति  को  समाम्त  करने  के  पक्ष  में  हैं  ।  इस

 अवध्य  है  |  मुझे  विश्वास  है  कि  राज्य  सरकारें  सदन  के  कुछ  सदस्य--जैसे  श्री  इस

 अपनी  स्थानीय  स्थितियों  का  ध्यान  रखती  पद्धति  को  उपयोगी  समझते  हैं  ।  अन्य  प्रांतों

 हूं  और  उन्हीं  के  अनुसार  उन्नति  करती  हूँ  ।  में  जैसे  पंजाब  में  और  गोरखपुर  में  ज्यूरी
 के
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 द्वारा  कभी  न्याय  नहीं  हुआ  ।  जिन  लोगों  को  न्यायाधीश  करेगा  अथवा  जूरी  की  सहायता

 ज्यूरी  के  पद्धति  से  वास्ता  नहीं  पड़ा  वे  कह  से  होगा  ।  या  तो  न्यायाधीश  द्वारा  मुकदमे
 की

 देते  हैं  कि  न्याय  सभ्य  yee  होते  हैं  ।  यदि  ७५  सुनवाई  होगी  या  जूरी  द्वारा  होगी
 ।  इस  बात

 प्रतिशत  मामले  में  अपराघी  छोड़  दिये  जाते  का  निर्णय  राज्य  सरकार  की  इच्छा  पर  सिभेर

 है ंतो  सत्र  न्यायाघीश  की  प्रधस की  जाती  हैं  कि  वह  जूरी  पद्धति  पसन्द  करे  अथवा  नहीं  ।

 है  परन्तु  यदि  न्यायालय ७५  प्रतिशत  मामलों  पंजाब  में  जूरी  पद्धति  नहीं  है  और  इसे  रखना

 में  अपराधियों को  छोड़  देते  हैं  तो  उन्हें  भ्रष्ट  अथवा  त  रखना  पंजाब  सरकार  की  इच्छा

 कहा  जाता  है
 ।

 मेरा  विचार  तो  यह  हैं  कि  लोग  पर  है  |  बंगाल  में  लोग  जूरी  पद्धति से  संतुष्ट

 स्थायालयों  को  अपने
 न्यायालय  नहीं  समझते  |  हैं  यह  वहां  चल  सकती  है  ।  हमने  विधि

 यदि  आप  न्यायालय  का  प्रयास  ठीक  करना  को  अपनी  यथावत्‌  अवस्था  में  रख  दिया  है  और

 प्रत्येक  व्यक्ति  को  अपने  लिये  निर्णय  करने  का चाहते  कूट  साक्ष्य  का  दोष  मिटाना  चाहते

 है ंतो  लोगों  में  यह  भावना  होता  आवश्यक  अधिकार है  ।  में  बम्बई  उच्च  न्यायालय के

 है  कि  न्यायालय  उनके  अपने  हैं  और  न्याय  के  न्यायाधीशों  का  आभारी  हुं  ।  उन्होंने  कुछ

 सम्बन्ध
 में  उनके  सहयोग  की  आवश्यकता है  ।  सुझाव  दिये  जिन्हें हम  ने  विधेयक  में

 संसद  में  जो  कानून  बनते  हैं  उसे  जनता  किसी  लि  कर  लिया
 इस  विषय  में  में  भी  लम्बे

 बाहरी  व्यक्ति  द्वारा  बनाये  गये  कानून  नहीं
 समय  से  विचार  कर  रहा  था--उदाहरण

 समझती  ।  कानून  उनके  द्वारा  निर्वाचित  लोग  के  लिये  डकैती  का  मामला  हैं  जिसमें  लगभग

 बनाते  हूँ  और  इसका  उन्हें  गर्व  है  ।  इस  तरह  २५  अभियुक्त  १५०  गवाह  न्यायालय

 यदि  न्याय  व्यवस्था  में  अच्छे  लोगों  का  सहयोग  में  प्रदर्शित की  गई  ३००  वस्तुएं हैं  और
 प्राप्त  कर  लिया  जाये  तो  लोगों  को  इसका  दमा  पांच  महीने  तक  बलता  है--साधारण

 स्वागत  करना  चाहिये  |  यदि  आप  इंगलेंड  के  जूरी  के  लिये  इन  सब  बातों  का  याद  रखना

 अच्छे  वकीलों  और  न्यायाधीशों  की  जीवनियां  बहुत  कठिन  है  ।  बम्बई  उच्च  न्यायालय  ने

 पढ़ें  तो  आपको  मालूम  होगा  कि  उन्होंने  ब्रिटिश  सुझाव  दिया हैं  कि  यदि  सेशन  में  सुनवाई  बम्बई

 न्यायालयों  स्वतंत्रता  बनाये  रखने  के  में  विचाराधीन  जहां  जूरी  पद्धति  प्रचलित

 सम्बन्ध
 में  बहुत  प्रशंसा  की  है  ।  अपराधी  व्यक्ति  तो  प्रार्थनापत्र  देने  पर  अथवा  स्वयं  अपनी

 का  छूट  इतना  ही  खराब  है  जितना  कि  ही  ओर  इंस  आशय  से  संतुष्ट  हो  जाने  पर
 निरपराधी

 व्यक्ति  का  दंडित  होना  ।  मेरी  राय  कि  साक्ष्य  का  स्वरूप  और  मामला  पेचीदा

 है  कि  विधि  व्यस्था  में  सम्परिवर्तन  किये  जायें  उच्च-न्यायालय  उस  मामले  सुनवाई
 जिससे  न्यायालयों  के  चुनाव  का  विनियमन  अकेले  न्यायाधीश  से  करा  सकता  है  और  उसे

 किया  सके  ।  वे  शिक्षित हों  तथा  उनके  साथ  जूरी  पद्धति  हटाने  का  अधिकार  हैं  ।  हमने

 अच्छा  व्यवहार
 किया  उनके  साथ  इस  व्यवस्था  को  विधेयक  में  सम्मिलित  कर

 उसी  प्रकार  का  व्यवहार  किया  जाये  जैसा कि  लिया  है  ।  जहां  तक  जूरी  का  सम्बन्ध  है  विधेयक
 ब्रिटिश  न्याय  सम्यों  के  साथ  किया  जाता  उसे  अपनी  पूर्वे  दशा  में  ही  बनाये  रखता है  ।

 अफसरों  को  भी  अलग  होना  पड़ेगा  ।

 गत  रूप  जूरी  पद्धति  का  विस्तार  किया

 तब  आपको  न्याय  प्रशासन  में  सुधार

 दिखाई  देगा  ।
 प्रस्तुत  विधि  के  अधीन  स्थिति

 जाकर  जिस  दिन  जनता  उसे  अपनायेगी  वह

 मेरे  लिये  अत्यंत  प्रसन्नता  का  दिन  होगा  ।

 इस  प्रकार  है  कि  यदि  असेसर  जाते  हैं  तो
 वस्तुतः  यह  विचित्र  बात  है  कि  स्वातंत्र्य  प्राप्ति

 मुकदमे  की  सुनवाई  या  तो  अकेला  बैठा  gar  के  दिन  तक  सम्पूर्ण  भारत  में  कांग्रस  और  हमारे
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 पहले  का  सम्बन्ध  हत्या  से  है  और  उसी  व्यक्ति राष्ट्रीय नेता  भारत  में  जूरी  पद्धति की  स्थापना

 के  लिय  प्रचार  एवं  प्रयत्न  का  प्रस्ताव  पास  के  विरुद्ध  सत्य  व्यक्ति  के  शरीर  को  छिपाने

 कर  रहे  थे  |  उत्तर  प्रदेश  में  मांटेग्यू-चेम्सफोड  अथवा  बिना  लायसेंस  हथियार  रखने  के  सम्बंध

 सुघार  के  तुरंत  बाद  नवीन  विधान  परिषदों  में  दूसरा  आरोप  हैं  ।  मामले के  एक  भाग

 का  प्रादुर्भाव  हुआ
 और

 प्रस्ताव  पास  किये  की  सुनवाई  असेसर  करते  हैं  और  दूसरे  की

 गये  कि  जूरी  पद्धति  स्थापित  की  जान  चाहिय े।  सुनवाई  द्वारा  की  जाती  है
 ।

 जो  पांच

 एक  के  बाद  दूसरी  समिति  नियुक्त  की  गई  व्यक्ति  जरी  का  काम  करते  हैं  बही  असेसरों

 और  इस  संबंध में  भारतीय जनता  के  मत  की  हैसियत  से  भी  काम  करते  हैं  ।  यह  स्थिति

 नें  इतना  प्रबल रूप  धारण  किया  fe  उन्होंने  जैसी भी  ज्यों  की  त्यों  रखी  गई  हूँ  ।  हम

 इसे  आरम्भ कर  दिया  ।  उत्तर  प्रदेश
 उसमें  कुछ  परिवर्तन  नहीं  कर  रहे  हूं

 ।
 राज्य

 के  छे  जिलों  में  जूरी  पद्धति  चाल  हैं  और  कुछ  सरकारें  अपनी  इच्छानसार कर  सकती  हैं  |

 मामलों  अकेले  जरी  द्वारा  मामलों  पर  विचार  माननीय  सदस्यों  को  अधिकार  है  कि  वहं

 प्रवर  समिति  अथवा  खले  सत्र  में  अपनी किया  जाता  है  लेकिन  स्वतंत्रता  के  बाद  मेरी

 समझ  में  नहीं  आता  age  रूप-परिवहन
 नसीर  परिवर्तन कर  सकते  हैं  ।

 क्यों हो  गया  ।  भारतीय  विधिवेत्ता की  राय

 विधिजीवीयों  और  न्यायाधीशों  की
 हम  सेशन  सुपुर्द करने

 की  कार्यवाही

 समाप्त  करनें  का  एक  उल्लेखनीय  परिवहन
 में  जूरी  उसरदायित्वहीन  हो  गयी  हैं  इसलिये

 कर  रहे  मेरा  विचार  है
 कि

 प्रत्येक  वकील
 इस  पद्धति  को  समाप्त कर  देना  चाहिय े।

 व्यक्तिगत  रूप  से  मझे  प्रसन्नता  होगी  यदि
 का  यह  अनुभव  है  कि  सेशन  सुपुदंगी  की

 वाही  में  पर्याप्त  समय  लगता  है

 ।

 पहले  पुलिस संसद  यह  निर्णय  करले  कि  सदन  के  प्रत्येक
 द्वारा  जांच  होती  है  ।  इसमें  दो

 छ

 मामले  पर  जूरी  की  सहायता  से  विचार  किया

 जायें  ।  लेकिन  में  अभी  केवल  मार्च  मुख्य
 सप्ताह  अथवा  पांच  महीने  तक  लग  जाते  हैं  ।

 यह  सब  मामले  की  पेचीदगी  और  साक्ष्य  की

 वर्तनों की  चर्चा  करूंगा
 संख्या पर  निर्भर  अभियुक्त को  आरोप  पत्र

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  विधेयक  में  देने  के  कान
 वह

 मैजिस्ट्रेट  के  सामन  जाता क े
 छ

 हत्या  के  मामलों  के  लिये  जरी  पद्धति  को
 हू  ।  मने  मजिस्ट्रेटी के  सामने  पांच  म

 आठ  महीने तक  एक  ही  मक़ामे की
 प्रतिपादित  fear  गया  हैं

 ?
 अभी  तक

 हत्या  के  मामलों  में  जूरी  नहीं  थी  अपितु  केवल
 सुनवाई होती  देखी  है  ।

 असेसर थे  एक  माननीय  दो  वेष  |

 डा०  काट  :  माननीय मित्र  का  कथन डा०  काटजू  :  जहां  तक  विधेयक का  संबंध

 है  उसमें  जूरी  के  संबंध  में  कोई  परिवहन  नहीं  है  कि  दो-दो  वर्ष  तक  मुकदमे  की  सुनवाई

 किया  गया  है  ।  जहां  wet  भी  जूरी  है  होती है  और  याद  रखिये  कि  सुनवाई  लम्बी

 हत्या  के  मामलों  में  यह  जारी  रहेगी  ।  बंगाल  होने  का  नतीज़ा  बहुत  खराब  होता  है
 ।

 एक

 और  आसाम  में  हत्या  के  प्रत्येक  मामले  के  लिये  खराब  नतीजा  यह  होता  है  कि  बेईमान

 जूरी  पद्धति  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  साधारण  मामले  weal  गवाहों  को  अपनी  ओर  मिलाता है  |

 जूरी  के  सामने  जाते  दूसरे  नहीं  ।  बहुधा  कई
 बार  गवाह  ईमानदार  होते  लेकिन  मूर्ति

 होता  है  कि  दो  प्रकार के  आरोप  हैं  धुंधली हो  जाती  इसके बाद  जिरह  | होती
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 विसंगति  उत्पन्न  हो  जाती  साक्ष्य  दृढ़ता  खो  लेना  पड़ता  हैं  ।  परिणाम  यह  होगा  कि  आपको

 देता  है  और  सारे  मामले  का  परिणाम  होता  सम्पूर्ण  लेख्यसाक्ष्य  मिल  जाता  है:--मौखिक

 अपराधी  का  दोषमुक्त  कर  दिया  जाना
 |  साक्ष्य  और  अन्य  आवश्यक  साक्ष्य  |

 विचार  है  कि  उक्त  प्रलेख  की  प्रतिलिपियां

 सेशन  सुपुर्दगी  कार्यवाही  का  उद्देश्य  शीघ्र  ही  अपराधी  को  दी  जायें  ताकि  उसे

 अपराधी को  अपने  कसूर  से  पूर्ण  परिचित  अच्छी  तरह  मालूम  हो  जाये  कि  उसे  किसे

 कराना  पूर्ण  परिचित  का  न  है  समस्त  बात  सामना  करना  है  |  आरोप

 साक्ष्य--लेख्यसाक्ष्य तथा  साक्षी  का  |  हमने  पत्र  तैयार  हो  यह  प्रकट

 निश्चय  कर  लिया  है  कि  यह  सब  उसे  उपलब्ध
 हो  जाता  है  कि  किस  साक्ष्य  के  आधार  पर

 कराना  चाहिये  ।  प्रथम  सूचना  प्रतिवेदन  से
 उस  पर  दोष  लगाया  गया  हे  ।  सेशन  सुपुर्द

 मामला  आरम्भ  होता  और  यदि  हत्या  का
 करने  की  कार्यवाही  में  जब  मजिस्ट्रेट  किसी

 मामला  हैं  तो  मृत्य-कारण  जानने  के  लिये
 अभियुक्त  को  रिहा  कर  देता  हूँ  तो  इसका

 दाव-परीक्षा  की  केमिकल  परीक्षक
 कारण  साक्ष्य  का  अभाव  नहीं  हे  ।  इसका  कारण

 की  फिर  पुलिस  की  दैनिक  मैजिस्ट्रेट की  सम्मति  में  साक्ष्य  का  विश्वसनीय

 पत्रिका  आती  है  ।  सदन  को  याद  होगा  कि  अब  न  होना है  |  उक्त  विशिष्ट  अभियुक्त के  विरुद्ध

 पुलिस  पदाधिकारी  को  यह  अधिकार
 साक्ष्य  नगण्य-सा है  और  यह  नगण्य  साक्ष्य

 यदि  ag  कि  वह  प्रत्येक  साक्षी  के  विवरण  इवसतीय  नहीं  हमने  जो  कुछ  किया  वह  इस
 को

 मैजिस्ट्रेट  से  रिकार्ड  करायें  ।  यह  पूर्ण  रूप  प्रकार  हैं  ।  पुलिस  द्वारा  संग्रहीत  आरोप
 से  उसके  विवेक  पर  आश्रित  हैं  ।  सामान्यतया

 साक्ष्य  मेजिस्ट्रेट के  सामने

 वह  ऐसा  करता  है  कि  यदि  किसी  साक्षी  के  उपस्थित  किया  जायेगा  ।  वह  उसे  पढ़ेगा  और
 विषय

 में  vt  कुछ  सन्देह  रिश्तेदारी के  उसे  यह  मालूम  होगा  कि  केवल  मजिस्ट्रेट  के

 कारण  अथवा  किसी  अन्य  कारण  उसके  मुकर  सामने  इसकी  सुनवाई
 की

 आवश्यकता  है

 जाने  की  आशा  है  तो  वह  उसे  मैजिस्ट्रेट  के  तो  वह  उसे  मेजिस्ट्रेट  के  पास  भेजेगा  ।  यदि

 पास  ले  जाकर  उसके
 कथन

 को  रिको  करवा  उसका  विचार  हे  कि  इस  पर  सेशन  के  न्यायाधीश

 लेता  अन्यथा  इसकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  द्वारा  विचार  करन  की  आवश्यकता  हैं  तो

 जहां  तक  डायरी  में  लिखे  बयान  का  सम्बंध
 अभियुक्त  को  उसके  विरुद्ध  लगाये  गये  दोषों

 है  यह  पुलिस  की  लेखनी  में  होता  उस  पर  की  पूर्ण  जानकारी  देने  के  लिये  वह  एक  खाका

 साक्षी  के  हस्ताक्षर  नहीं  होते  ।  यह  साक्ष्य  का  बनाकर  पत्र  भेज  देगा  ।  मेंने  अभी  कहा  कि

 भाग  नहीं  है  ।
 प्रस्तुत  विधेयक  पर  हमें  २०७  समितियां  प्राप्त

 हमने  इसका  उपबंध  गवाहों  को  बांध
 हुई  हैं  और  सेशन  सुपुदंगी  की  कार्यवाही

 देने  के  अभिप्राय  से  लेकिन  साक्ष्य  को
 समाप्त  करने  के  विरोध  में  १२  सम्मतियां

 थीं  ।  यदि  मेरी  स्मरण  शक्ति  सही  तो  पंजाब
 उपलब्ध  कराने  की  दृष्टि  से  किया  है  ।  जांच

 के  सभी  न्यायाधीशों का  विचार  हैं  कि  इससे
 के  दरम्यान  पुलिस  अधिकारी  को  जब  कभी

 यह  मालूम  हो  कि  गवाह  आवश्यक  हैं  तो  उन्हें
 कोई  लाभ  नहीं  होता  हैं  ।  जहां  तक  रिहा  करने

 का  सम्बन्ध  है  प्रवर  समिति  इस  पर
 कोर्ट  में  उपस्थित  करना  पड़ेगा  |  पहले  वह

 पुलिस  की  डायरी  में  नोट  लिखता  है  उसके  बाद
 विस्तार  पूर्वक  विचार  wt  hie  नहीं

 गवाह  के  उस  बयान  पर  मैजिस्ट्रेट  के  सामने  कि
 दोषमुक्ति  की  संख्या  एक  या  दो  प्रतिशत

 निर्बाध
 वातावरण  में  गवाह

 से  हस्ताक्षर  करा  से  अधिक  है  और  यह  व्यक्ति  दोषी
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 नहीं  लेकिन  अभियुक्तों  के  cat  के  कारण  लिपि  मिलती  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  वह  पुलिस

 फंस  जाते  हैं  ।
 डायरी  में  लिखे  हुए  साक्षी

 के
 आयात  को

 जानने

 मेरा  विश्वास  माननीय  सदस्यों  को  मालूम
 का  भीं  अधिकारी है  ।  उसे  पुरी  डायरी  को

 देखने  का  अधिकार नहीं  है  ।  वकील  न्यायाधीश होगा कि  वर्तमान  प्रक्रिया  के  अधीन  ज्योंही

 साक्षी  को  अभियोग  की  कार्यवाही  के  समक्ष
 के  सामने  सुझाव  रख  सकता  रहीं  क्या

 आप

 उपस्थित  किया  जाता  यदि  वह  इच्छा  प्रकट
 HAT  करके  डायरी  की  ओर  दृष्टिपात  करेंगे

 ?

 प्रत्येक  सेशन  के  न्यायाधीश  के  सामने  यह  रहती
 तो  उस  व्यक्ति  का  बयान  और  पुलिस

 डायरियों  में  साक्षी  के  बयान  भी  उसे  दिये  जाते  है  और  वह  पुरी  रिपोर्ट  पढ़ता  है  लेकिन

 हैं  ।  न्यायालय  को  अधिकार  हूँ  कि  वहू
 युक्त  इसे  देखने  का  अधिकारी  नहीं  है

 ।
 हमने

 यह  अधिकार  उसे  नहीं  दिया  है  ।  उसे यह
 युक्त  को  उस  बयान  की  प्रतिलिपि  देने  से  इंकार

 कर  दे  जिसका  उससे  कोई  संबंध  नहीं  जो
 जानने  का  अधिकार  हैं  कि  साक्षी  क्या  कह  रहा

 इससे अधिक  नहीं  ।
 भआवइयक  नहीं  अथवा  जिसे  सुरक्षा  की  दृष्टि

 से  वापस  रख  लेना  चाहिये  एक  माननीय  सदस्य  :  में  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  इस  प्रकिया  का  सेशन  के  मामलों
 ठाकुर  दास  भागे  :.  जांच

 में  ही  अनुसरण किया  जाता  है  अथवा  सब  मामलों
 के  ale  और  साक्षी  के  किये  गये  बयान

 अभियुक्त को  मुहैया  किये -  जायेंगे  अथवा
 में  ऐसा  किया  जाता  है  ।

 डा०  में
 वारंट

 केस  की  कर नहीं  ।  हमें  ठीक  ठीक  बताइये  कि  वास्तव

 में  क्या  मुहैया किया  जाता  है  ?  रहा  हूं  ।  अभी  में  सेशन  सुपुर्दगी  की  कार्यवाही

 पर  बोल  रहा  सत्र  न्यायालय  को  सुपुर्द
 डा०  काटजू  यदि  आप

 पुरी  पुलिस  करने  सम्बंधी  कार्यवाही का  उद्देश्य  अभियुक्त

 रिपोर्ट  देखना  चाहें  तो  इसकी  अनुमति  नहीं  को  इस  बात  की  जानकारी कराना  है  कि
 दी  जायेंगी ।

 अभियोक्ता पक्ष  वे  उस  पर  क्या  मुकदमा
 चलाया

 श्री  एस०  एस०  इसका  निर्णय  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  साक्ष्य  कया हूँ  उसे

 कौन  करेगा  ?  यही  जानना  तथा  हम  चाहते  हैं  कि  उसे

 डा०  काटजू  :  न्यायाधीश निर्णायक
 यह  जानने  के  fea  प्रतियां  उपलब्ध  की  जायें

 ।

 हैं  1
 पूरे  मामले  की  ओर  देखना  न्यास्अधीद्य का

 काम  )

 सम्भव  शीघ्रता से  पूर्ण  हो  ।  वैसे  तो  में  यह
 उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  को

 wet  दीजिये  ।  चाहता  हूं  कि  यह  जयादा  ज़्यादा

 दो  महीने  इससे  पुलिस

 डा०
 :

 जहां  तक  इस  बाल  का  संबंध  पर  काम  का  ज्यादा  दबाव

 पड़ेगा ।  जहां  कहीं  भी  में  गया  मेंने है  हम  इस  बात  के  लिये  उत्सुक  हें  कि  सेशन  में

 सुनवाई  होनें  के  पहले  अभियुक्त  को  पूरी  पूरी  लोगों को  कहते  :
 आप  विलम्ब

 की

 संभव  जानकारी  उपलब्ध  कराई  जाये  ।  आज  यत  क्यों  कर  रहे  दंड  प्रक्रिया  संहिता  इसके

 जबकि  सेशन  सुपुर्दगी  कार्यवाही  प्रचलित  है  लिये  जिम्मेदार  परन्तु  इसका  मुख्य  कारण

 उसे  बया  मिलता  हैं  ?  मैजिस्ट्रेट  के  समक्ष  प्रत्येक  कर्मचारियों  की  अपर्याप्त  संख्या  है->पुलिस

 साक्षी  की  जांच  की  जाती  है  ।  उसे  इसकी  प्रति»  कर्मचारियों  अपर्याप्तता  तथा  दंण्डाघीशों



 URS  ३  मई  waa  संहिता  विधेयक  Yayo

 से  सम्बन्धित  कर्मचारियों  की  अपर्याप्त  संख्या  |  समय  नष्ट  हो  जाता  है  श्रुति  श्रभिषुक्तों
 ~

 5
 +

 थी  (af  के  बारे  जो  fr  निर्धन  होते  पेसा  भी  बर्बाद

 में  बहुत  कुछ  सुना  ।  वह  जांच  करता  उसके  हो  जाता है  ।  मुझे  मालूम है  कि  एक
 मामले

 सामने  बहुत  से  मामले  पड़े  रहते  उसे  में  एक  पतिव्रता  पत्नी  को  अपने  सारे  ज़ेवर

 सामुदायिक  आदि  पर  भी  बेचने  पड़े  ताकि  उसके  पति  की  प्रो  से

 सुव्यवस्थित सफाई  पेश  की  जा  सके  ।  सत्र

 राज्य  सरकारों  के  मंत्री  तथा  अन्य  प्रतिष्ठित  न्यायालय  HATE  करने  की  इस  अनावश्यक

 व्यक्ति  वहां  जाते  हें  ।  उसे  उनकी  भी  कार्यवाही  को  ख़त्म  करके  अप  समय  भी

 करनी  पड़ती  है  ।  इसका  परिणाम  यह  होता  बचाते  हूँ  ।  तथा  sat  गरीब  लोगों  की  पेसा

 है  कि  मामले  उपस्थित  किये  जाते  मुझे  बचा  हैं  ।  यदि  वह  अपराधी

 आदा  है  कि  जब  इस  विधेयक  को  अधिनियमित  है  तो  उसे  शीघ्र  दंड  मिलना  चाहिये  और

 किया  जायगा  तो  राज्य  सरकारें  इस  बात  की  यदि  वह  निर्दोष  है  तो  उसका  भी  शीघ्र

 ओर  ध्यान  देंगी  कि  मामलों  के  निपटारे  के  लिये  waar  हो  जाना  चाहिये  a  यदि  फांसी  देनी

 एक  दंडाघीद  हो  जिसे  फौजदारी  मुकदमों  है  तो  उसे  यह  जल्दी  मिलनी  चाहिये  ताकि

 के  निपटारे  के  अलावा  और  कोई  काम  नहीं  उसके  परिवार  के  पास  गुज़ारे  के  लिए  कुछ  पैसा

 करना  पड़े  ।  रह  जाये  ।  एक  हत्यारे  को  मृत्युदंड  बचाने

 के  लिये  क्यों  श्रनावस्यक  रूप  में  पैसा  नष्ट
 श्री  आर०  Fo  चौधरी  :

 किया  जाये
 ?

 उस  दृष्टि  से  में  समझता
 उन

 मुकदमों  के  बारे  में  art  क्या  कहते  हैं
 हूं  कि  यह  एक  स्वस्थ  प्रस्थापना है  ।

 वास्तव

 जिनकी  सुनवाई  केवल  सत्र  न्यायालय  तक  ही  में  पंजाब  सरकार  ने  2ERR  में  इसकी

 सीमित  ?  कोई  मामला  दंडादेश  के  प्रस्थापना  की  थी  तथा  सभी  राज्य  सरकारों
 समक्ष  पेश  होता  लथा  वह  समझता  है  कि

 ने  इसका  समर्थन  किया  था  |

 इसे  अ्रधिक  दंड  के  लिए  दूसरे  न्यायालय  के

 age  किया  जाना  चाहिये  ।  ऐसी  दशा  में  हम  ने  इस  बात  पर  ध्यान  देने  के  लिए

 न्यायाधीश  को  पूर्ण  स्वविवेक  दिया  है  कि
 कया  होगा  ?

 कहीं  अभियुक्त  घाटे  में  न  रहे  +  उदाहरणतः
 डा०  काटजू  :  मामला  सत्र  न्यायाधीश

 एक  धारा  गवाहों जिरह  करने  का  उपबन्ध

 के  पास  भेजा  जा  सकता  है  ।  में  माननीय
 करती  है  ।  सफाई  क्ष  का  वकील  यह  कह

 सदस्यों  से  waar  करूंगा  कि  जब  हम  एक

 संहिता  कर  रहे  हों  तो  हमें  सामान्य
 सकता  है,किਂ  बात  के  सम्बन्ध

 में  तीन  ware  हैं  ।  क्या  श्राप  मुझे  गवाह
 मामलों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  काम  करना  पर  जिस  ने  कि  अभी  गवाही  दी

 न  कि  विद्वेष  मामलों  ata  में
 जिरह  करने  की  ania दे  सकते  हें  जब  तक

 इस  पहलू पर  भी  चर्चा  करूंगा
 ।

 मुख्य  बात
 कि  दूसरे  गवाह  अपनी  गवाही  दे  ।  यह

 सत्र  न्यायालय  को  AY  करने की  कार्यवाही
 मामला  न्यायाधीश  पर  छोड़  दिया  गया  है  ।

 के  सम्बन्ध में  है  ।  कार्यवाही  की  अवधि

 aga  कम  हो  जायेगी
 वहू  विशिष्ट  मामलों  में  जिरह  विनियमित

 अथवा  उपस्थित  कर  सकता  है  ताकि

 जब  हम  इस  मामले  पर  विचार कर  रहे  अभियुक्त घाटे  में  न  रहे  ।

 होंगे तो  हमें  यह  बात  याद  रखनी  होगी  में  उस  दिन  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  हूं

 कि  इस  तरह  की  कार्यवाहियों में  न  केवल  ज़ब  कि  सत्र  न्यायालय  में  मुकदमे  की  सुनवाई



 ४५७१  दण्ड  प्रक्रिया  ३
 मई  १  euy

 s4e  संहिता  विधेयक  x40?

 काट
 दो  महीनों  में  समाप्त  होगी  ।  यदि  यह  भूल  जाते  हें  ।  उस  समय तक  उनकी  हमदर्दी

 मृत्युदंड  का  मामला  होगा  तो  इसका  मृत्यु  दंड  प्राप्त  व्यक्ति  के  लिए  नहीं  रहती
 न्यायालय  द्वारा  पुष्टीकरण  कराना  होगा  ।

 है  तथा  बह  कहते  हैं  कि  बेचारे  की  जान  ली

 यहां
 भी

 में
 उस

 दिन  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  हूं  जा  रही  है
 ।

 कोई  भी  व्यक्ति  मारे  गए

 जब  fe  उच्च न्यायालय  केवल दो  महीने  उसकी  पत्नी  अथवा  उसके  बच्चों

 लगायेगा  ।  कई  मामलों  में  तो  महीनों  लगे  का  ख्याल  नहीं  करता  है  ।  सुनवाई  तथा

 @  |  याद  रखिये  कि  जिन्दगी  इतनी  कीमती  समस्त  प्रक्रिया  यथा  सम्भव  शीघ्र  होनी

 चीज
 है  कि  प्रत्येक  मृत्युदंड  प्राप्त  ब्यक्ति  चाहिये

 किसी  न  किसी  तरह  ara  जीने  के  दिन

 बढ़ाने  का  प्रयत्न करता  है  ।
 मेरे  मित्र  मुझे  इस  प्रक्रिया  को  वारंट

 लय  ने  घोषणा  की  है  कि  वह  केवल  गवाही  के
 मामलों  पर

 लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  पूछते

 ATA  पर  फौजदारी  मामलों  में  हस्तक्षेप  हैं  ।  राज  यह  एक  असाधारण  मामला  है

 न  करेगा
 |  परन्तु  यदि  at  उच्चतम न्यायालय

 कि  प्रत्येक  वारंट  मामलें  में  एक  व्यक्ति

 में  जायेंगे  तो  को  चलेगा  कि  भारत  पर  तीन  बार  जिरह  की  जा  सकती है

 में  ९९  प्रतिशत  मृत्यु  दंड  प्राप्त  व्यक्तियों
 यह  एक  मह्दी  लगती  है  परन्तु  एक

 ने  अपील  करने
 की

 प्रनमति भयो  के  सम्बन्ध  में
 तथ्य है  ।  देते  हैं  ।  अभियुक्त

 का  वकील  उठता  है  तथा  जिरह  करता  है
 |

 याचिकाएं  पेश  की  र  तथा  प्रत्येक
 फिर  आरोप  लगाए  जाते  द. ह  फिर  वकील

 ऐसी  याचिका  दो  मिनट  में  रद  की  जाती

 है
 ।

 यह  कोई  अतिशयोक्ति  नहीं  है
 यह  कह  सकता  है  कि  इस  व्यक्ति  पर  फिर

 जिरह  की  जाये  ।  वह  दूसरी बार  जिरह
 मृत्युदंड  प्राप्त  व्यक्ति का  जीवन  काल

 होती  है  ।  जब  अभियुक्त को  अपनो  सफाई
 बढ़ाने  के  लिए  यह  उसकी  उसके

 मां  बाप  अरन्य  व्यवसायों  द्वारा  किया
 पेश  करने के  लिए  कहा  जाता है  तो  वह

 तीसरी  बार  फिर  जिरह  कर  सकता  है  ।
 जाता  है

 ।
 जब  वह  याचिका  w  होती  है

 इसका  परिणाम  क्या  निकलता  है  ?  परिणाम
 तो  वह  क्षमादान  की  याचना  करते  हें  पहले

 सरकार  से  तथा  फ़िर  राष्ट्रपति  से  ।  इस  यह  होता  है  कि  लोग  गवाही  देने  नहीं  कराते

 में  दो  महीने  लग  सकते  हैं  ।  यह  परिणाम  हैं  ।  उन  से  कि  or  किसी  विशेष

 मामले  के  सम्बन्ध में  क्या  कुछ  जानते हैं
 ।  वे

 उस  ब्यक्ति  के  लिए  भी  बरच्छा  नहीं  जिसने

 हत्या की  होती  है  ।  उसका *  जीवन  नरक  कहते  हूं  कि  हमें  कुछ  मालूम  नहीं
 ।  कारण

 ?

 बन  जाता है  ।  की  तलवार  उसके  कारण  यह  है  कि  जब  वह  एक  बार  गवाही  देने  के

 लिए  ara  तो  उन्हें  बार  बार  न्यायालय
 सिर  पर  लटकती  रहती  है  ।  में  समझता

 हूं  कि  लोक  हित  में  यह  बात  वांछनीय  है  में  aa  पड़ता  है  ।  wa  जिस  प्रक्रिया  का

 कि  मृत्युदंड प्राप्त  व्यक्ति  को  शीघ्र  ही  हम  ने  ग ष््व सुसान च्च्  लगाया  है  वह  यह  है
 कि

 दंड  दिया  जायें  जिस  से  कि  लोग  याद  रख  गवाह  को  एक  बार  हाजिर  होना  होगा  तथा

 सकें  कि  एक  व्यक्ति  विशेष  ने  मानो  जनवरी  उस  पर  जिरह  की  जायगी  ।  हम  यह  बात

 में  हत्या  की  है  तो  उसे  तीन  महीने  के  rat  दंडाधीश  पर  छोड़ते हैं  ।  यदि  वह  समझेगा

 फांसी  की  सजा  मिली  है  ।  यदि  किसी  व्यतीत  कि  सफाई  पक्ष  की  इस  प्रार्थना  के  कारण

 ने  Rawr  में  हत्या  की  हो  तो
 दिसम्बर  सही  हैं  तो  वह  फ़िर  जिरह  करने  की  आज्ञा

 PEK  अथवा  १६५६  तक  लोग  सारी  बातें  दे  सकता  है  ।  अधिकार  के  रूप
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 में  यह  बात  नहीं  रहेगी  ।  में  समझता हूँ  कि  नहीं है  ।  यह  बिल्कुल  एक  औपचारिक

 मामला  होता  है  |  उपबन्ध  अब  यह  रखा
 ग्रह  उचित  उपबन्ध है  तथा  में  सदन  से  निवेदन

 करूंगा  कि  ag  इसे  स्वीकार  करे  I  गया  है  कि  इन  सभी  श्री पचा रिक बातों  के

 सम्बन्ध  में  अभियोक्ता  शपथ-पत्र  दाखिल

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :

 नहीं
 ।

 कर  सकता  है  ।  शपथ  पत्र  में  दिया  गया

 डा०  काटजू  :  विलम्ब के  कई  कारण  बयान  न्यायालय में  मौजूद  होगा  तथा
 यदि

 हैं  ।  कार्यवाही  स्थगित  करना  सब  से
 न्यायाधीश  अथवा  अभियोक्ता  पक्ष  अथवा

 सफाई  पक्ष  उनमें  से  किसी
 भी

 गवाह  को ग्रीक  खराब  कारण  है  ।  यदि  are  किसी

 गवाह  के  पास  जायेंगे  तो  वहू  कहेगा  कि  वह  गवाही  देने  के  लिए  लाना  चाहता  हो  तो

 वह  ऐसा  कर  सकता  इस  तरह  भी  बथान
 बीमार है  ।  इस  पर  मुकदमे की  कार्यवाही

 देने  के  अवसरों  की  संख्या  कम  हो
 स्थगित

 की
 जाती  है

 ।  यहां  हम  ने  यह

 उपबन्ध  रखा  है  कि  यदि  स्थगन  के  लिए
 att  हो  सकता  है  कि  अनुपस्थिति  के  कारण

 कोताही  स्थगित  करनी  पड़े  ।  जहां
 प्रार्थना  की  जाय  तथा  दंडाधीश  कार्यवाही

 स्थगित
 करने  के  लिए  तैयार  हो  तो  वह

 तक  समन  केसों  का  सम्बन्ध  है  हम  ने  प्रक्रिया

 उस  समय  तके  कार्यवाही  स्थगित  नहीं  कुछ  कर  दी  है  ।  ऐसे  मुकदमों की

 संख्या  जिन  में  सरसरी  तहकीकात  की  जाती
 करेगा

 जब
 तक

 उस  दिन  उपस्थित  गवाहों

 के  बथान  नहीं  लिए  जायेंगे  ।  मेरे  मित्र  बढ़ाई  जा  रही  है  कदाचित  माननीय

 मुझ  से  पूछते  रहे  हें  कि  क्या  हम  ने  सभी
 सदस्यों  ने  समाचारपत्रों  में  पढ़ा  होगा  कि

 लन्दन  ौर  अन्य  स्थानों  में  मेजिस्ट्रेट  (
 मुकदमों  की  कालावधि  कम  करने  की

 कोशिश  की  है  ।  हम  ने  अवद्य  ही  ऐसा
 दो  मिनट  में  अभियोग  निपटाते हैं

 ।

 किया है  ।  पुलिस  आती  अभियुक्त  को  लाया  जाता

 मेजिस्ट्रेट  श्रमिकों  सुनता  है  शर  आदेश

 दूसरी  ae  तथा यह  सभी  जारी  किए  जाते  हैं--कि  ५  पौण्ड  sacs

 फौजदारी  मुकदमों  पर  लागू  होगी  ।  इस
 दिया  जाय  ।  ३५  मील  प्रति  घन्टा

 समय  शल्योपचारिक  गवाहों  की  संख्या  बहुत  की  बहुत  तेज़  गति  से  मोटर चला  रहे  थे  ।
 ज्यादा  होती  है  ।  जब  मैँ  न्यायालयों  में

 पुलिस  वाले  ने  तुम्हें  पकड़  लिया  ।  हांਂ ५
 हाज़िर  होता  तो  मेरे

 पास  ऐसे  मुकदमे  पौण्ड--  पौण्ड  भ्रथंदण्ड  दो  ।
 क

 किन्तु
 य अरति  थे  तथा  मुझे  सेकड़ों  पृष्ठों  पर  छपी

 यहां  अ्भिधघोग  निपटाने  में  तीन  तीन  घण्टे

 हुई  गवाही  प्राप्त  होती
 थी  ।

 उन  में  से  लग  जाते हैं  ।
 केवल  १०  प्रतिशत  पृष्ठ  काम  के  होते थे

 उपाध्यक्ष  महोदय :  ये  अभियोग  क्या तथा  अन्य  €०  बिल्कुल  बेकार  होते  थे  |

 इंस  बात  को  सिद्ध  करने  के  लिए  पांच  गवाह  बला हैं

 बुलाये  जाते  हूँ  कि  घटनास्थल  से  किस  तरह

 मृतक  me  शमशान  अथवा  कबरिस्तान
 एक  माननीय  सदस्य  :

 तीन  महीने

 लग  जाते हू  ।

 पहुंचाया  ।  वह  कहते  हूं  कि  हम
 ने  उसे  वहां  दि  ।  यदि  बथान

 थी
 सैय्यद  अहमद

 :  एक

 देने  के  निश्चित  दिन  पर  गवाह  बीमार  वर्ष  लग  जाता  हैं
 |

 हो  तो  मुकदमे  की  सुनवाई  स्थगित  हो  थ्री  एस०  एस०  मोरे
 :  इस  प्रकार  के

 जाती  कोई  उसके  साक्ष्य  को  पढ़ता  मामलों में  नहीं  ।  )
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  |  कि  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  संगत  एवं  उचित

 माननीय  सदस्य  प्रयास  में  बातें  न  करें  ।  होगा  i  इसਂ  से  मजिस्ट्रेटों  को  शभ्रभियोग

 डा०  संत: एवं,  इस  पर
 निपटाने  की  प्रेरणा  मिलेंगी

 ।
 यह

 कहा  यदि  उसे  पर

 faye  रूप  से  बात-चीत  करते  इस  बात
 छोड़  दें  तो  वह  साक्षियों  को  तंग

 का  प्रत्येक  संभव  प्रयत्न  किया  गया  है  कि
 ै  किसी  भीਂ  व्यक्ति  का  चार

 शादी  लेने  में  अधिक  समय  न  लगे
 at  पांच  महीने  तक  श्रभियोगाधीन अवस्था

 जिस  से  अभियोगों  की  कार्यवाही  शी
 में  रहना  ठीक  नहीं  है  ।  मे ंने  यहीं एक

 शीघ्र  की  जा  सके  ।  दो-तीन  में  एक
 उपबन्ध जोड़  दिया  है  ।

 शौर  बात  भी  बता  देना  चाहता हूं  ।  अभियोग

 के  निपटाने में  जितना  अधिक  समय  लगे  इस  के  बाद  बहुत  सी  छोटी  छोटी
 बातें

 आती  हे-भ्रमण  जिसਂ  समय  निर्णय  सुनाया
 उतना ही  अभियुक्त को  नुक़सान  पहुंचेगा  ।

 राज्यपाल  या  मंत्री  में  प्रायः  जाय  उस  समय  के  बाद  वह  जेल  न

 को  देखने  गया  ate  कभी  कभी  में  ने  उसी  समय  वहीं  न्यायालय  में  मेजिस्ट्रेट

 उसे  संक्षिप्तਂ  में  बता  a— sq इस  व्यक्ति  को
 वहां  यह  भी  देखा  कि  श्रश्नियोगाधीन व्यक्तियों

 की  संख्या  अभियुक्त  बन्दियों  से  बहुत  अधिक
 दण्ड  दिया  गया  है  यह  अभियुक्त

 है  ।  में  उन  के  इतिहास-पत्र देखा  करता
 हैਂ  ताकि  उसी  समय  दो  या  तीन  मिनटों

 wa  न्यायाधीश  को  ज़मानत  का  प्रार्थना-पत्र
 था  जिन  में  चार  इरादी

 दिया  जा  सके  ।  जहां  तक  मानवताਂ  की
 संख्या  दी  गई  होती  थी  ।  १६  वर्ष  एक

 लड़का था  ।  में  ने  पूछा  कि  कितनी  केर  से
 सीमा  हमें  प्रयुक्त  को  बचाना  है

 यह  देखना  है  कि  वह  भी  अपना  बचाव  कर
 यह  श्रभियोगाधीन  है  ।  मुझे  बताया  गधा

 बिना  किसी  दोष  के  वह  अभियो गा धीन
 fe  लुके-छिपे  माल  लाने  ले  जाने  के  लिए

 इसे  ५  महीने  से  हिरासत  में  रखा  गया  हैं  ।
 न  उसकी  स्वतंत्रता  में

 यह  बात  विशेष  रूप  से  बंगाल  में  होती  थी  बाघा  न  प्रो  उच्च न्यायालय

 सत्र  न्यायाधीश को  कर
 जहां  से  पाकिस्तान  को  भ्रमणा  उड़ीसा  से

 सके  |
 परिश्रमी  बंगाल  को  लुके-छिपे  माल  लाया

 ले  जाता  qT1——wIe  इतने  समय  तक  चूंकि  एक  अध्याय  समाप्त  हो  रहा  है

 प्रतियोगी  की  कार्यवाही  नहीं  होती  थी  |  अतः  म  यहीं  पर  रूकूंगा  ।

 हम  ने  इस  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  कल

 रखा  है  कि  या  तो  इस  प्रकार  के  अभियोग  अपना  भाषण  जारी  करेंगे  ?

 को  छः  सप्ताहों  के  भ्रमर  निपटाया  जाना
 डा०  द्  श्रीमान्‌  ।

 वधवा  यदि  सम्बद्ध  मेजिस्ट्रेट  अपनी

 कार्यवाही  में  जमानत  पर  छोड़ने  से  इन्कार
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  अच्छा  ।

 नहीं  उस  अ्रशियुक्त  को  जमानत  पर  रिहा
 वहू  कल  ही  जारी  करें  ।

 fear  at  सकेगा  ॥  मेरा  बिचार  है  इस  इसके  सभा  ४

 प्रकार  की  कार्यवाही  बहुत  उचित  १९५४  के  सवा  आठ  बजे तक  के  लिए

 ate
 इसलिए  मेरा  fare  सुझाव  यह  है  स्थगित हुई

 ।

 पादा


